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भारतीय संविधान-सभा कास्टिट्यूशन हाल नई दिल्ली में प्रातः ॥0 बजे 
अध्यक्ष महोदय (माननीय डॉ राजेद्र प्रसाद) के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का मसौदा-( जारी ) 
अनुच्छेद 296 


“अध्यक्ष: अब हम अनुच्छेद 296 पर आये हुए संशोधन नं. 5 को लेते 
हैं। इस अनुच्छेद पर बहुत से संशोधन आये हैं। कुछ संशोधन ऐसे हैं जो मसौदा 
समिति की तरफ से उपस्थित किये जाने वाले संशोधन पर रखे गये हैं। अन्य कई 
संशोधन ऐसे हैं जो सदस्यों द्वारा उपस्थित किये जाने वाले संशोधनों पर रखे गये 
हैं। इनमें बहुतेरे समान आशय के हैं। इसलिये मेरा ख्याल है कि ऐसे संशोधनों 
के सम्बन्ध में जो समान आशय के हैं सदस्यों को स्वविवेक से काम लेना चाहिये 
और उनके लिये आग्रह न करना चाहिये। 


*थ्री एच.वी. कामतः आप के निर्णय को मैं शिरोधार्य करूंगा, श्रीमान। 
*अध्यक्ष: जहां तक साध्य हो मैं कोई निर्णय नहीं देना चाहता हूं। 


“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर (बम्बई: जनरल): मैं यह संशोधन रखता 
हूं। श्रीमान- 


“कि संशोधन सूची के संशोधन नं. 365 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 296 के 
स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये- 
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इलालतारत (0३९०४. बात गाल इलाववात.._ 7१४९७ क्षाए॑ उलाल्तपल्त 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


[296. संघ या राज्य के कार्यों से संसक्‍्त सेवाओं और पदों के लिये नियुक्तियां 
सेवाओं और पदों के भरने में प्रशासन कार्य पटुता बनाये रखने की संगति के लिए 
अनुसूचित जातियों अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमवासियों के सदस्यों 
के दावों का ध्यान रखा जायेगा।] 


*सरदार भूपेन्दर सिंह मान (पूर्वी पंजाब: सिख): एक ओऔचित्य प्रश्न है श्रीमान, 
वह यह....... 


*श्री नज़ीरूद्दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल: मुस्लिम): मेरा भी एक ओचित्य 
प्रश्न था श्रीमान। इस अनुच्छेद पर मैंने एक ओऔचित्य प्रश्न उठाया था। यदि 


“अध्यक्ष: में आप दोनों की बातें सुनूंगा। 


*सरदार भूपेन्दर सिंह मानः मेरा कहना यह है श्रीमान कि जब तक इसके 
लिए एक प्रस्ताव नहीं पास हो जाता है यह सभा अपने पूर्व निर्णयों से मुकर 
नहीं सकती है। इसी अनुच्छेद को सभा पहले पास कर चुकी हे। 


“अध्यक्ष: इस अनुच्छेद 296 को? 


“सरदार भूपेन्द्र सिंह मानः मेरा मतलब यह है कि उन सिद्धान्तों को जो 
इस अनुच्छेद में निहित हैं और जिन पर कि यह अनुच्छेद आधृत है उनको सभा 
स्पष्ट शब्दों में स्वीकार कर चुकी है। मैं अपनी बात को स्पष्ट किये देता हूं। 
अल्पसंख्यकों तथा मूलाधिकारों के लिए बनी मंत्रणा समिति के सभापति की हेसियत 
से माननीय सरदार पटेल ने 27 अगस्त सन्‌ 947 को सभा के समक्ष अपना 
जो प्रतिवेदन उपस्थित किया था उसमें दो बातें थीं। एक तो यह कि अल्पसंख्यकों 
की साफ-साफ परिभाषा दी गई थी और दूसरी यह कि चार बातों पर पृथक्‌ पृथक्‌ 
पूरी तरह विचार किया गया था। जिन चार बातों पर उसमें विचार किया गया था 
वह यह हैं। () विधान मंडलों में प्रतिनिधान तथा पृथक्‌ और संयुक्त निर्वाचन 
(2) मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों के लिए स्थान-संरक्षण (3) सरकारी नौकरियों में 
अल्पसंख्यकों के लिए जगहों का रक्षण और (4) अल्पसंख्यकों के अधिकारों को 
सुरक्षित रखने के लिए प्रशासकीय व्यवस्था। यह प्रतिवेदन सभा के समक्ष उपस्थित 
किया गया था जिसे आगे चलकर सभा ने स्वीकार किया था। इस प्रतिवेदन में 
जिसे कि सभा ने 947 के अगस्त वाले अधिवेशन में पास किया था अल्पसंख्यकों 
के लिए मंत्रिमण्डल और सरकारी नौकरियों में जगहें सुरक्षित रखने के बारे में यह 
तय पाया था- 


पैरा 9 में यह बात दी हुई हे--कि अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय सेवाओं में 
अल्पसंख्यकों को समुचित जगहें दी जायेंगी और इन नौकरियों के लिये नियुक्तियां 
करने में प्रशासन-कार्यपटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार अल्पसंख्यकों के 
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दावों का ध्यान रखा जायेगा। इतना ही नहीं साफ-साफ और जोरदार शब्दों में यह 
बात भी कही गई थी कि इसके लिये एक समुचित उपबन्ध संविधान में या अनुसूची 
में अवश्य रखा जायेगा। 


इन सब बातों को मान लेने के बाद मसौदा समिति ने इसके लिए एक विशेष 
अनुच्छेद 299 को यहां रखा जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मंजूर किया 
गया था। मंत्रणा-समिति ने ! मई सन्‌ 949 को अल्पसंख्यकों को राजनैतिक रक्षण 
देने के बारे में सभा के समक्ष बाद में एक प्रतिवेदन उपस्थित किया था। इस 
प्रतिवेदन में भी समिति ने अपने पूर्व निर्णयों की पुष्टि की थी और उन पर जोर 
दिया था। हां इस प्रतिवेदन में यह जरूर किया गया था कि विधान मण्डलों में 
उनके लिये जगहों को सुरक्षित रखने की जो बात पहले मान ली गई थी उसे 
जरूर अमान्य कर दिया गया था किन्तु अन्य सभी अधिकार ज्यों के त्यों सुरक्षित 
रखे गये थे किन्तु इस अनुच्छेद के द्वारा हो यह रहा है कि जो अधिकार 
अल्पसंख्यकों को दिये जा चुके हैं वह अब छीने जा रहे हें मेरा कहना यह हे 
कि यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इसके लिए एक विशेष प्रस्ताव 
पास किये बिना सभा अपने पूर्व निर्णों को बदल नहीं सकती हे। 


*श्री आर.के. सिधवा (मध्य प्रान्त बरार: जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं उस 
औचित्य प्रश्न को समझ नहीं सका हूं जिसे माननीय मित्र श्री....... 


“अध्यक्ष: आप कृपया श्री नज़ीरुद्दीन अहमद को अपनी बात कहने दीजिये। 


*श्री नज़ीरूद्दीन अहमद: कुछ समय पहले, जब कि माननीय मित्र 
डॉ. अम्बेडकर ने यह अनुच्छेद यहां उपस्थित किया था तो मैंने यह औचित्य प्रश्न 
उठाया था। गत 28 मई की सभा की कार्यवाही का मैं हवाला दे रहा हूं। उस 
दिन की कार्यवाही से पता चलता है कि अल्पसंख्यक सम्बन्धी मंत्रणा समिति ने 
एक विशेष उपसमिति नियुक्त की थी अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर विचार करने के 
लिये। इस विशेष उपसमिति के सदस्य ये सज्जन थे- 


माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू 

माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 

श्री के.एम. मुन्शी तथा 

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर। 

इस विशेष उपसमिति ने ओर बातों के साथ यह भी प्रतिवेदन में कहा था 
कि अल्पसंख्यकों के लिये विधान-मण्डलों में जगहें सुरक्षित रहनी चाहिये। उसने 
यह भी कहा था कि अखिल भारतीय तथा प्रान्तीय सेवाओं में उनके लिये जगहें 
तो सुरक्षित नहीं रखी जानी चाहिये पर इन सेवाओं के लिये नियुक्तियां करने में 
अल्पसंख्यकों के दावों का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिये जहां तक कि 


प्रशासन-कार्यपटुता को बनाये रखने की संगति के अनुसार ऐसा किया जा सकता 
हो। 


3066 ] भारतीय संविधान सभा [4 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[ श्री नज़ीरुद्दीनी अहमद] 


इस बात को सभा ने स्वीकार किया था अगस्त सन्‌ 947 में। बाद में चल 
कर माननीय सरदार पटेल के ]। मई सन्‌ 949 के एक पत्र के आधार पर 
इस प्रश्न पर आंशिक रूप से पुनः विचार किया गया था। पुनर्विचार किया गया 
था केवल विधान मण्डलों में उनके लिये जगहें सुरक्षित रखने के प्रश्न पर न 
कि सेवाओं में उनके लिये जगहें सुरक्षित रखने के प्रश्न पर। सरदार पटेल ने 
यह प्रतिवेदन किया था कि अनुसूचित जातियों को छोड़कर अन्य अल्प संख्यकों 
के लिये विधान-मण्डलों में जगहें सुरक्षित रखने की जो पद्धति है वह उठा दी 
जानी चाहिये। सभा ने 26 मई सन्‌ 949 को सरदार पटेल के कहने पर इस 
आशय का एक प्रस्ताव पास किया था। मूल प्रतिवेदन, सरदार पटेल का पत्र, उनके 
द्वारा उपस्थित किये गये प्रस्ताव और सदस्यों की वस्तृतायें-इन सब को पढ़ने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि पुनर्विचार किया गया था केवल विधान मण्डलों में 
अल्पसंख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रखने के प्रश्न पर। मैं यह भी बता दूं कि 
इस प्रश्न पर पुनर्विचार करके जो निश्चय किया गया था उससे सभा के मुसलिम 
सदस्य पूर्णतः: सहमत थे। मैं भी उनमें से एक था जिनका यह ख्याल था कि 
विधान मण्डलों में अल्प-संख्यकों के लिये जगहें सुरक्षित रखने से उनको कोई लाभ 
नहीं होगा। नौकरियों में उनके लिये जगहें सुरक्षित रखने के प्रश्न पर तो पुनर्विचार 
ही नहीं किया गया था। उस मौके पर जब मैंने इस बात का उल्लेख किया था 
तो डॉ. अम्बेडकर तथा कई अन्य सदस्यों ने यह ख्याल किया था कि स्थिति को 
मैं ठीक-ठीक समझ ही नहीं पाया हूं। श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ने तो यहां तक 
कह दिया कि “अगर इस बात को आप दो दिन में नहीं समझ सकते हैं तो दो 
महीने में भी आप इसे नहीं समझ सकते हैं।” माननीय मित्र ने इस तरह दर्पपूर्ण 
भाषा में मुझ से यह बात कही थी। किन्तु मैं यह कहता हूं और जोर देकर कहता 
हूं कि उस समय जो किया गया था उसको समझने में भूल जिसने भी की हो 
पर मैंने नहीं की थी। 


चूंकि आप खुद इस उपसमिति के एक विशिष्ट सदस्य थे और उस समय 
सभा में मौजूद थे जब कि यह प्रस्ताव पास किया गया था इसलिये आपसे सादर 
यह अनुरोध करूंगा कि आप ही यह बताइये कि इस प्रश्न पर भी उस समय 
क्या पुनर्विचार किया गया था? सरदार पटेल को वैधानिकता का पूरा ख्याल रहता 

और उन्होंने इस सम्बन्ध में जो पत्र दिया था उसके पैरा 8 में खुद यह कहा 
था कि समिति इस बात को अच्छी तरह समझती है कि “अपने पूर्व स्वीकृत 
निर्णयों को आसानी से हमें नहीं बदल देना चाहिये।” वह बडे दृढ़-विचार वाले 
व्यक्ति हैं और उन्होंने इस प्रश्न पर जो पुनर्विचार किया था वह खूब सावधानी 
के साथ और पर्याप्त कारणों के आधार पर ही किया था। इसलिये मैं यह निवेदन 
करूंगा कि अल्पसंख्यकों के लिये नौकरियों में जगहें देने के बारे में और विशेष 
प्राधिकारी नियुक्त करने के बारे में जो उपबन्ध अनुच्छेद 296 और 299 में रखे 
गये हैं वह खूब सोच समझ कर ही रखे गये हैं। 


*थ्री एल. कृष्णस्वामी भारती (मद्रास: जनरल): माननीय सदस्य ओऔचित्य प्रश्न 
उपस्थित कर रहे हैं या कोई वक्‍्तृता दे रहे हैं? 


“अध्यक्ष; वह ओऔचित्य प्रश्न रख रहे हैं और उसे समझा रहे हें। 
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*अ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: यदि किसी सदस्य की समझ में यह नहीं आया 
है तो इसे मैं स्पष्ट किये देता हूं। मेरा औचित्य प्रश्न यह है। अल्पसंख्यक समिति 
के निर्णयों के अनुसार सभा ने कई निर्णय किये थे। सरदार पटेल के कहने पर 
इन निर्णयों में केवल आंशिक रूप से कुछ परिवर्तन बाद में किया गया था। 
अल्पसंख्यकों के लिये सेवाओं में जगहें सुरक्षित रखने के प्रश्न पर जो बातें प्रतिवेदन 
में कहीं गई थीं उन पर इन परिवर्तनों का कोई असर नहीं पड़ता है। चूंकि इस 
प्रश् पर केवल आंशिक रूप से पुनर्विचार किया गया था और वह भी बहुत कुछ 
उपचार के बाद, इसलिए यह स्पष्ट है कि प्रतिवेदन में कही गई अन्य बातों के 
बारे में अब हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सभा से और खास करके 
आपसे अध्यक्ष महोदय मैं यह अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार किया जाये कि 
क्या इस प्रश्न पर इस तरह मनमाने तौर पर यहां पुनर्विचार किया जा सकता है। 
सभा का पूर्व निर्णण अपनी जगह है और मैं नहीं समझता कि उसे हम अब उलट 
सकते हैं। मेरा औचित्य प्रश्न यही है। 


“अध्यक्ष: ओऔचित्य प्रश्न की बात को और ओचित्य प्रश्न के गुणदोष को- 
इन दोनों बातों को हमें अलग-अलग रखना होगा। फिलहाल मुझे विचार करना है 
केवल ओऔचित्य प्रश्न पर जिसे यहां दो सदस्यों ने उठाया है। उनका कहना यह 
है कि सभा उपस्थित विषय के बारे में पहले कुछ निर्णय कर चुकी है और अब 
इस संशोधन के द्वारा उस निर्णय को बदलने की कोशिश की जा रही है। सभा 
के पूर्व निर्णयों पर पुनर्विचार करने के बारे में अपने नियमों में केवल एक ही 
नियम है और वह है नियम 32 और उसमें यह कहा गया है कि सभा के पूर्व 
स्वीकृत निर्णय पर पुनर्विचार उसी हालत में किया जा सकता है जब कि सभा 
में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम एक चौथाई इसके 
लिए राजी हो। इसलिये, सभा के पूर्व स्वीकृत निर्णय के बारे में पुनर्विचार करने 
पर एक मात्र प्रतिबन्ध यही रखा गया है कि उपस्थित और मतदान करने वाले 
सदस्यों की कम से कम एक चौथाई पुनर्विचार करने पर राजी हो। मेरा ख्याल 
है कि अच्छा यह होगा कि इस प्रश्न को मैं सभा के सामने रख दूं और उपस्थित 
और मत देने वाले सदस्यों की एक चौथाई अगर पुनर्विचार करने के पक्ष में हो 
तो इस पर पुनर्विचार करना सर्वथा नियमानुकूल माना जायेगा। 


जहां तक कि ओऔचित्य प्रश्न के गुणदोष का सम्बन्ध है, मेरा ख्याल है कि 

मुझे इस पर अभी या कभी भी कोई राय नहीं जाहिर करनी चाहिये। गुणदोष की 

बात का निर्णय भी सभा ही कर सकती है। फिलहाल ओऔचित्य प्रश्न पर ही मुझे 

निर्णय देना है और मेरा निर्णय यह है कि उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों 

ह एक चौथाई अगर इसके पक्ष में हो तो इस पर पुनर्विचार किया जा सकता 
| 


*भ्री आर.के. सिघवाः: मेरा कहना तो यह था कि अनुच्छेद 296 और 299 
सभा में कभी पास ही नहीं किये गये हें। 


*अध्यक्ष: वह पूर्व स्वीकृत निर्णयों की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 296 और 
299 की नहीं। अल्पसंख्यक सम्बन्धी मंत्रणा-समिति के प्रतिवेदन पर सभा पहले 
एक बार निर्णय कर चुकी हे। 
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“सरदार भूपेन्दर सिंह मानः मैं आपसे निर्णय इस प्रश्न पर मांगता था श्रीमान 
कि आया प्रस्तुत प्रस्ताव के द्वारा अपना पहले का निर्णय उलटता है या नहीं? 


“अध्यक्ष: यदि सभा पुराने निर्णय को उलटना चाहे तो वह इसके द्वारा उलट 
जायेगा वरना यह बना रहेगा। किन्तु अभी विचाराधीन प्रश्न मेरे सामने केवल यह 
है कि पुराने निर्णय को बदलने के सवाल पर यहां विचार किया जा सकता है 
या नहीं? 


“माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌ (मद्रास: जनरल): किसी विधेयक के खंड में 
और एक प्रस्ताव में अन्तर होता है। 


“अध्यक्ष; इस बात पर आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। में सभा से 
यह जानना चाहता हूं कि उसकी इस प्रश्न पर क्‍या राय हे। प्रश्न यह हेः- 


“क्या सभा इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने पर तैयार है।” 
*माननीय सदस्यगण:ः हां, तैयार हें। 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष; सो अब इस सम्पूर्ण प्रश्न पर पुनर्विचार किया जा सकता है, इस 
पर कोई रुकावट नहीं रह जाती है। अब हम उपस्थित संशोधन के गुणदोष पर 
विचार कर सकते हें डॉ. अम्बेडकर इसे पेश कर चुके हैं और इस पर कई संशोधन 
आये हैं। अब आये हुए संशोधनों को एक एक करके लिया जायेगा। अब संशोधन 
नं. 6 को पेश करेंगे सरदार हुकुम सिंह। 


*सरदार हुकम सिंह (पूर्वी पंजाब: सिख): अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन 
उपस्थित करता हूं: 


“कि संशोधन सूची के (दूसरा भाग) संशोधन नं. 363 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 
296 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये- 


“296. ७5फ्र]०० 00 06 ञाएशंडंणा$ णएी ॥॥6 व6रा उप्रटटट्टथाश 270९ 6 
९गाग$ णए थी गरातणरॉए एण्गधपगह$ शीभी 926 शा वा0 ०णा- 
डंवेद्गांगा, ०गाश्ंशला। जाती पीह गर्भालशाकाारट एण लीटंशाटफए 
रण ब््वागागंडाबाणा), जी 6 गाबंताश रण गुएाणापगिलशा।ह$ 00 5इछ- 
ज़टट5 काव छ095 का ८णाललाण जा 6 शरि5$ एी 6 एाणा 
0० णएा 83 996 0 ॥6 गाल खाए फ्ररलील्व का श्रा5 4 & वा 
णएी 6 गराश 80०॥०१76. 


>फ्रांक्राधांए0.---2ण9 0॥25$ ए५।॥5, (र5975, 9][0॥$, 
खजा९ए0-ाताभा$ भाव ए्वा5225 डीबी] 96 76९0शा5$९८( 8५ गा079 
20)॥॥॥॥॥॥॥॥।॥ थम 


[296. 
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अगले अनुच्छेदों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ के या प्रथम 
अनुसूची के भाग | और 3 में अभी उल्लिखित राज्यों की सेवाओं 
या पदों के लिये नियुक्तियां करने में, प्रशासन-कार्यपटुता को बनाये रखने 
की संगति के अनुसार सभी अल्पसंख्यक समुदायों के दावों का ध्यान 
रखा जायेगा।] 


व्याख्या-अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ मुसलमान, ईसाई, सिख, 
ऐंग्लो-इंडियन और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय माना 
जायेगा।] 


इस बारे में एक वैकल्पिक संशोधन की भी सूचना मैंने दे रखी है पर इस 
संशोधन को मैं पेश नहीं करूंगा। 


जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, इस बारे में सभा के सामने शुरू में 
जो मूल अनुच्छेद रखा गया था वह इस प्रस्तावित अनुच्छेद से कहीं भिन्‍न था 
और सर्वथा भिन्‍न था। वह इस प्रकार था- 


“296. 


[296. 


9फ्)०४९० 40 ॥6 ञाएशंतञ्ञणा$ एी 6 ॥65 5प्रटटटट्था।श ध॥70९ ॥6 
टाग्रा॥5 ए थी ग्रााण्राए ०ण्शगप्रा।ह5 9] 96 (शा गा0 ०0॥- 
हंकिदाबांणा, ०णाशंडशा।५ जात 6 गरभााशाक्षाट्ट ए रलिंशाएए ए 
गवाग्रंबाबाणा), की 6 गांताए एण १३७००गाप्रशा$ 0 5छएंट65 
भाव छ05छ5$ गा एणाल्लांणा शा 6 धाशि$ एण वि 6 एफांणा ण रण 
28 ४4986 ० 6 गार छाए फ्र्लीलतव का एचा 4 ए 6 सारे 
90०॥९१॥स्‍6.7 


अगले आगामी अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संघ के अथवा 
प्रथम अनुसूची के भाग | में उस समय उल्लिखित रहे राज्य कार्यो 
से सम्बन्ध सेवाओं या पदों के लिये नियुक्तियां करने में, प्रशासन 
कार्य-पटुता को बनाये रखने की संगति के अनुसार सब अल्पसंख्यक 
समुदायों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।] 


संशोधन रखने में मेरा कया उद्देश्य है यह बिल्कुल स्पष्ट है। इस सम्बन्ध में 
सभा ने पहले जो निर्णय कर लिया है मैं उसी निर्णय को कायम रखना चाहता 
हूं। मसौदा समिति ने यह परिवर्तन करना क्‍यों ठीक समझा है, इसे मैं समझ नहीं 
पाता हूं। जहां तक कि मूल अनुच्छेद 296 का सम्बन्ध है, वह अल्पसंख्यकों के 
लिये परिमाण का काम करता था। उसके द्वारा केवल यह होता था कि बहुसंख्यक 
समुदाय अपने सदभिप्राय की, अपनी नेकनीयती की पवित्र घोषणा करता था और 
अल्पसंख्यकों को इससे एक मानसिक संतोष प्राप्त हो जाता था। इसके सिवाय उसका 
और कोई मूल्य नहीं था। उसके द्वार कोई ऐसा अधिकार नहीं प्राप्त होता था जिसको 
न्यायालय द्वारा कोई कार्यान्वित कर सकता हो। वह केवल आश्वासन के लिये था। 
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[सरदार हुकम सिंह] 
किन्तु अब यह आश्वासन भी छीन लिया जा रहा है। मैं आपको यह भी साफ 


बता दूं कि जहां तक मेरा निजी सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि हमारे असाम्प्रदायिक 
राज्य के लिये यह अनुच्छेद किसी भी तरह कलंक स्वरूप था या यह कि अपनी 
राष्ट्रीवा के लिये यह दूषण था। अल्पसंख्यकों को हमेशा यही सलाह दी गई हे 
कि वह बहुसंख्यक समाज पर पूर्णतः विश्वास करें। मूल अनुच्छेद 296, मेरी राय 
में, केवल इस बात का द्योतक था कि अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय 
पर पूरा विश्वास है। अगर इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त आश्वासनों का उल्लंघन कभी 
किया जाता है तो अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य इस अनुच्छेद के बल पर केवल 
इतना ही कर सकते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय का ध्यान इस बात की ओर आक्ृष्ट 
कर 58 हैं और वह कुछ नहीं कर सकते हैं। किन्तु अब यह सहारा उठा लिया 
जा रहा है। 


इस सम्बन्ध में और कुछ कहने के पहले माननीय सदस्यों से दो बातों की 
अपील करूंगा। वस्तुतः यह बडे दुर्भाग्य की ही बात है कि अभी तो शासन 
अधिकारारूढ़ है उस पर पूरा पूरा भरोसा करने में सिख सम्प्रदाय अपने को असमर्थ 
पा रहा है। इनकी इस असमर्थता का कारण है। उनका यह ख्याल है कि अतीत 
में जो भी आश्वासन या वचन उनको दिये गये हैं उन पर कभी अमल नहीं किया 
गया है बल्कि उनको भंग ही किया है। दलील के लिये आप यह भी मान लीजिये 
कि मैं जो कूछ कह रहा हूं वह गलत है, मेरा कहना सही नहीं है और अपने 
वर्तमान नेता ऐसे हैं कि उन पर इस बात का पूरा भरोसा किया जा सकता हे 
कि वह हर एक के साथ न्याय करेंगे। मैं पूछता यह हूं कि इस बात की क्‍या 
गारण्टी है कि हमारे वर्तमान नेता ही हमेशा अधिकार में बने रहेंगे। क्या आपको 
यह आभास नहीं मिलने लगा कि बहुत सम्भव है कि भिन्‍न आदर्शों और उद्देश्य 
के लोग शीघ्र ही अधिकारारूढ़ हो जायें? सभा को इस प्रश्न पर तटस्थ दृष्टि से 
विचार करना चाहिये और यह न समझना चाहिये कि अल्पसंख्यक यह आशंकायें 
इसलिये व्यक्त कर रहे हैं कि उन्हें वर्तमान अधिकारारूढ दल पर या वर्तमान नेताओं 
पर कोई आक्रोश है और वह उनकी निन्‍्दा करना चाहते हैं। 


दूसरी बात मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आप अपने को अल्पसंख्यकों 
की स्थिति में रख कर उनके द्वारा समय-समय पर व्यक्त की गई आशंकाओं को 
जरा समझने की कोशिश कीजिये। 


हो सकता है कि इस विषम और अप्रिय बात कहने के कारण मुझ पर 
साम्प्रदायिक होने का दोषारोप किया जाये। किन्तु मेरा यह मत है कि निहित-स्वार्थ 
वर्ग केवल तर्क के लिये ही राष्ट्रीयता की दुहाई देता है। बहुसंख्यक समाज की 
उग्रता को तो राष्ट्रीयता माना जाता है पर जब अल्पसंख्यक लोग अपनी असहायावस्था 
को व्यक्त करते हैं तो उसे साम्प्रदायक कह कर उसकी निन्दा की जाती हे। 
बहुसंख्यक समाज के लिए अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीयावा का उपदेश देना तो बहुत 
आसान है पर राष्ट्रीयावा पप अमल करना उनके लिये बड़ा मुश्किल है। मूल अनुच्छेद 
296 और 299 को स्वीकार किया गया था इसलिये कि अल्पसंख्यक-मत्रणा-समिति 
ने इसके लिये 8 अगस्त सन्‌ 947 को सिफारिशें की थीं जिन्हें कि संविधान 
सभा ने उसी साल 27-28 अगस्त को स्वीकार किया था। इन अनुच्छेदों में इन 
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संरक्षणों के लिये चार निश्चित उपबन्ध रखे गये थे। पहला उपबंध इस बात के 
लिये रखा गया था कि संरक्षित स्थानों की व्यवस्था के साथ संयुक्त निर्वाचन किया 
जायेगा। यह उपबन्ध अनुच्छेद 292 में रखा गया था। मंत्रिमण्डल में इनके लिए 
संरक्षित जगहों की व्यवस्था तो नहीं रखी गई थी किन्तु अनुसूची 4 के द्वारा राज्यपालों 
को यह निदेश देने की व्यवस्था की गई थी कि मंत्रिमण्डल में जहां तक शक्य 
हो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी लिये जायें। अनुच्छेद 296 के द्वारा यह उपबन्ध 
किया गया था कि सरकारी नौकरियों के लिये नियुक्तियां करने में अल्पसंख्यकों 
के दावों को ध्यान में रखा जाये। फिर अल्पसंख्यकों के लिये एक आयोग की 
की की व्यवस्था की गई थी और इसके लिये उपबन्ध रखा गया था अनुच्छेद 
299 में। 


जहां तक कि सिखों का सम्बन्ध है श्रीमान, मैं उनका खास तौर पर उल्लेख 
करना चाहता हूं क्‍योंकि मैं यह समझता हूं कि इस सम्बन्ध में वह बड़े ही भाग्यहीन 
रहे हैं। सन्‌ 947 में जब अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के प्रश्न पर निश्चय 
किया गया था उस समय सिखों को संरक्षण देने की बात यह कह कर टाल दी 
गई थी कि देश विभाजन के फलस्वरूप क्या स्थिति रहेगी इसका स्पष्ट चित्र अभी 
हमारे सामने नहीं आ पाया है। मैं यहां यह कह दूं कि विभाजन के सम्बन्ध में 
आयोग का निर्णय इसके पहले ही दिया जा चुका था। सिख लोग पश्चिमी पंजाब 
को छोड़कर अन्यत्र जाना आरम्भ कर चुके थे और किस स्थिति में उन्हें अपना 
घर द्वार छोड़ना पड़ा था इसे सभी जानते हैं। उन्होंने विभाजन की सारी मुसीबतें 
स्वेच्छा से अपनाई थीं और भारत में रहना पसन्द किया था। अपना घर द्वार और 
अपना सब कुछ वहां छोड़ कर वह पैदल हिन्दुस्तान पहुंच रहे थे। वह खुद अपने 
को ही लेकर यहां नहीं पहुंचे बल्कि सात जिलों को बचा कर वह अपने साथ 
लाये और भारतीय राज्य कौ सीमा वृद्धि की। इन सारी घटनाओं को देखते हुए 
तो यह समझ में नहीं आ सकता कि सिखों को संरक्षण देने की बात आखिर 
28 अगस्त को अनिश्चित क्‍यों छोड दी गई थी। अगर इनके लिये विशेष रूप 
से कुछ नहीं करना था तो फिर इस प्रश्न को स्थगित रखने का प्रयोजन ही क्‍या 
था? अगर सिखों को संख्या के हिसाब से ही प्रतिनिधान देना था जैसा कि अन्य 
अल्पसंख्यकों के लिये किया गया है तो फिर इस प्रश्न को अगस्त में अनिश्चित 
क्यों छोड़ा गया था? इस लिये तो छोड़ा नहीं गया था कि इसके लिये यह जान 
लेना आवश्यक था कि कितने सिख यहां आ गये हैं क्‍योंकि इस जानकारी से 
इस प्रश्न का सरोकार ही क्‍या हो सकता था। तब सोचा यह गया कि इस मौके 
पर अगर यह बात कही जाती है तो उससे इस अभागे समुदाय हो बड़ा सदमा 
पहुंचेगा जिसे वह बरदाश्त न कर सकेगा। इसलिये इस प्रश्न को उस समय अनिश्चित 
छोड़ दिया गया और सिखों ने यह समझा कि चूंकि उन्हें बड़ी यातनायें झेलनी 
पड़ी हैं इसलिये उनका विशेष रूप से ख्याल किया जायेगा। 


इसके बाद इस प्रश्न पर राय देने का दूसरा मौका आया अल्पसंख्यक-उपसमिति 
के सामने उस समय जब उसने अपना 23 नवम्बर सन्‌ 948 का प्रतिवेदन तैयार 
किया। सिखों को यह बताने के लिये कि उनके लिए खास तौर पर कुछ नहीं 
किया जा सकता है इस मौके को ठीक समझा गया और शायद इसलिये कि इस 
बीच में एक साल से अधिक बीत चुका था। उन पर विपत्ति आये एक साल 
से ज्यादा का अरसा बीत चुका था। इस मौके पर भी सिखों को सनन्‍्तोष देने के 
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लिये इतना अवश्य कर दिया गया था कि संरक्षण तो उनको नहीं दिये गये पर 
उनक लिए कोरी सदिच्छायें व्यक्त कर दी गई थीं। उपसमिति ने अपने प्रतिवेदन 
में यह कहा था:- 


“यह कहना हमारे लिये अनावश्यक है कि इस समस्या पर विचार करते समय 
हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब के विभाजन के पूर्व और 
पश्चात्‌ दोनों ही समय, सिख समाज को कितनी मर्मान्तक यातनायें भुगतनी पड़ी 
हैं। पश्चिमी पंजाब में जो भयानक काण्ड हुआ है उसके फलस्वरूप उन्हें अपने 
कितने ही प्रियजनों के जीवन से तथा एक बड़ी भौतिक सम्पत्ति से हाथ 
धो बैठना पड़ा है। यह ठीक है कि इस सम्बन्ध में हिन्दुओं को भी इन्हीं 
की तरह समान आपत्तियों का सामना करना पड़ा है किन्तु सिखों पर एक बड़ा 
विशेष आघात इस बात का पड़ा है कि उन्हें कितने ही ऐसे स्थानों से हाथ 
धोना पड़ा है जो धार्मिक हक से उनके लिये विशेष रूप से पवित्र थे। हम 
इस बात को खूब समझते हैं कि इस विपत्ति से उन्हें कितनी शारीरिक यातनायें 
भुगतनी पड़ी हैं और उनकी भावना को कितना प्रबल आघात पहुंचा है पर 
हमारे दिमाग में यह बात अच्छी तरह आ गई है कि जो प्रश्न विचारार्थ हमें 
सौंपा गया है उसका निर्णय हमें एक भिन्‍न दृष्टिकोण से ही करना होगा।” 


इसके बाद तीसरी मंजिल आई जब उपसमिति का प्रतिवेदन अल्पसंख्यक समिति 
के सामने पेश किया गया और उसने इस आशय का प्रस्ताव पास किया कि 
अनुसूचित जातियों को छोड़कर अन्य अल्पसंख्यकों के लिए विधान मण्डलों में स्थान 
रक्षण की जो पद्धति है वह अब उठा दी जाती हेै। 


अन्य अल्पसंख्यक समदुयों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। उनको संरक्षण प्राप्त था पर 
सिखों के सवाल के उठते ही उन्हें भी इस संरक्षण से वंचित हो जाना पड़ा। 
समिति ने सिफारिश की कि अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित करने की जो 
व्यवस्था विधि द्वारा लिपिबद्ध की गई उसे अब उठा देना चाहिये, मैं इस बात 
पर ज्यादा जोर देना चाहता हूं इसलिये कि अल्प-संख्यक उपसमिति तथा 
अल्पसंख्यक-समिति दोनों की ही यह सिफारिश थी कि स्थान रक्षण की व्यवस्था 
उठा दी जानी चाहिये। इनकी इस सिफारिश को संविधान सभा ने 26 मई सन्‌ 
]949 को स्वीकार कर लिया। 


अनुच्छेद 292 के अधीन विधान मण्डलों के लिय स्थान रक्षण की जो व्यवस्था 
थी वह अब समाप्त कर दी गई है। इस अनुच्छेद में इस सम्बन्ध में अब संशोधन 
कर दिया गया हेै। 


चौथी अनुसूची में इसके लिये एक निदेश-विलेख (#7प्रगाथा ० पाआरापटा0ा) 
रखा गया था वह भी । अक्तूबर के निर्णयानुसार हटा दिया गया है। संरक्षण 
के लिये बचे खुचे जो दो खण्ड अनुच्छेद 296 और 299 में रह गये हैं जिन 
पर कि पुनर्विचार करने का अभी अभी हमने फैसला किया है वह संविधान-सभा 
के निश्चय को प्रतिबिम्बित करते हैं। अत: जहां तक कि मैं समझ पाता हूं इस 
बात का कारण नहीं है कि इनमें हम ऐसा परिवर्तन करें जैसा कि करने 
जा रहे हैं। 
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दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि अल्पसंख्यक समिति ने इन दो अनुच्छेदों में 
किसी भी परिवर्तन की सिफारिश कभी नहीं की है। तीसरी बात मुझे यह कहनी 
है कि खुद अल्पसंख्यकों ने कभी भी इन परित्राणों को हटाने की बात को नहीं 
मंजूर किया है। अब तक हमेशा यही कहा गया है कि इन परित्राणों को तभी 
हटाया जायेगा जब कि अल्पसंख्यक समुदायों को ही इस बात का विश्वास हो 
जाये कि उनका हित इनको हटाने में ही है। इस सम्बन्ध में मेश कहना यह है 
कि जहां तक कि इन दो अनुच्छेदों का--नं. 296 और 299 का--सम्बन्ध हे, 
अल्पसंख्यक समुदायों ने कभी भी इनमें रखे गये परित्राणों को हटाने पर रजामन्दी 
नहीं जाहिर की है। अल्पसंख्यक-समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह कहा है कि 
वह इस बात को अच्छी तरह जानती है कि सभा जो फैसला एक बार कर लेती 
है उसे जब तब हमें असानी से नहीं बदल देना चाहिये। फिर मैं पूछता हूं कि 
इस तरह हमेशा, आसानी से और बिना समझे बूझे आप पूर्व निर्णयों में क्‍यों परिवर्तन 
करते जा रहे हें? मेरी प्रार्था यही है कि डॉ. अम्बेडकर ने जो संशोधन रखा 
है उसे सभा अवश्य अस्वीकार कर दे और संशोधन को स्वीकार कर मूल परित्राणों 
को पूर्ववत्‌ बना रहने दें। 


गत तीन चार दिनों के अन्दर एक बड़ी गम्भीर बात चारों तरफ फैल गई हे 
जिसका सम्बन्ध केवल सिखों से ही हैे। सबको यह बताया गया है कि अल्पसंख्यक 
समिति में जो सिख प्रतिनिधि थे उन्होंने लिखित रूप में यह स्वीकार किया हे 
कि संविधान में और कोई संरक्षण रखने की वह मांग नहीं करेंगे यदि---यह एक 
बहुत बड़ा यदि हे--उनके पिछडे हुए वर्गों को--यानी मजहबी, रामदासी, कबीर 
पन्‍थी और सिकलीगर समुदायों को--अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया जाये 
यह बात सच हो सकती है। गत मई में, जेसा कि मैं कह चुका हूं स्थिति यह 
थी कि इन दो अनुच्छेदों को अर्थात्‌ नं. 296 और 299 को सभा स्वीकार कर 
चुकी थी। संरक्षण का उपबन्ध तब तक था पर उस दिन इनको हटाना तय हो 
चुका था। चौथी अनुसूची का निदेश-विलेख भी हटा दिया गया है। अल्पसंख्यक 
उपसमिति की कार्यवाही को पढ़कर जहां तक मैं देख पाता हूं मुझे तो कहीं भी 
ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि अनुच्छेद 296 और 299 का जिक्र हुआ हो 
या अल्पसंख्यकों से यह कहा गया हो कि वह इनको हटाने पर राजी हो जायें। 
अल्पसंख्यक समिति ने केवल विधान-मण्डलों में स्थान रक्षण की व्यवस्था को हटाने 
की बात स्वीकार की थी। यहां मैं यह बता देना चाहता हूं कि इन दो अनुच्छेदों 
में स्थान-रक्षण का कोई उपबन्ध नहीं है। अल्पसंख्यक समिति ने और किसी बात 
पर विचार ही नहीं किया। अनुच्छेद 296 और 299 में जो संरक्षण मूलक उपबन्ध 
थे उन पर तो समिति ने कभी विचार ही नहीं किया। उनको तो पास ही कर 
लिया गया था। 


मैं आप से अपील करता हूं श्रीमान कि जरा सोचिये तो सही कि आखिर 
सिख प्रतिनिधियों को यह कैसे मालूम होता कि आखिर मौके पर इनमें परिवर्तन 
कर दिया जायेगा। अगर मैं सभा के पूर्व निर्णयों को रखने का आग्रह कर सकता 
हूं तो इसमें क्‍या हर्ज है? मैं यह तो नहीं कह रहा हूं कि सिखों को और परित्राण 
दिये जायें। मैं तो इन दिये गये परित्राणों को जो अब छीना जा रहा है उसके 
विरुद्ध अपनी आवाज उठा रहा हूं। अपनी बात से या समझौते से आज अगर 
कोई हट रहा है तो मसौदा समिति या शासनारूढ़ दल हट रहा है न कि सिख 
समाज। 
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जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं आपके सामने एक और बात रखता 
जो इस प्रसंग में विचारणीय है। तर्क के लिए थोड़ी देर के लिये आप यह भी 
मान लीजिये कि सिख प्रतिनिधियों ने परित्राणों को उठा देना मंजूर किया था तो 
इससे क्‍या यह समझा जाये कि उन्होंने ऐसा इसलिये किया था कि वह अपने 
पिछडे हुए वर्गों को अनुसूचित जातियों में शामिल कराने के लिये बहुत ही आतुर 
थे? अगर यही बात है उनकी आतुरता से लाभ उठा कर क्‍या उन्हें इस बात 
पर राजी करना चाहिये कि वह सारे परित्राणों को छोड दें? मैं इसे नहीं मान सकता। 
पर मान लीजिये कि यह सच हे पर मैं यह भी जानता हूं अनुसूचित जातियों ने 
पिछड़े हुए सिखों को अपने साथ शामिल करने का प्रबल विरोध किया था और 
इन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल करने में सरदार पटेल को बड़ी कठिनाई उठानी 
पड़ी थी। सिख लोग इसके लिये सरदार पटेल के कृतज्ञ हैं। जेसा कि कहा जाता 
है, अपनी अन्य सारी मांगों का परित्याग करके सिख लोग अपने पिछडे हुये वर्गों 
के लिये कहीं यह रियायत पा सके थे। पर इससे हुआ क्या? इस रियायत पर 
पहिली कैद यह लगा दी गई थी कि केवल पूर्वी पंजाब के पिछड़े सिखों को 
ही यह छूट मिलेगी। पटियाला यूनियन के पिछड़े हुए सिखों को यह रियायत नहीं 
दी गई। यह कैसी विचित्र बात हैं। मैं पूछता हूं कि धर्म के आधार पर यह भेदभाव 
बरतना भला कहां तक ओऔचित्य संगत कहा जा सकता है? धर्म के आधार पर 
जो वर्ग अल्पसंख्यक हैं उनको आप संरक्षण नहीं देते हैं पर अनुसूचित जातियों 
को सरक्षण देते हैं इसलिये कि वह पिछड़ी हुई हैं। फिर क्या कारण है कि सिख 
समाज के पिछडे हुए वर्गों को जो अन्य पिछडे हुए लोगों की तरह ही समान 
अयोग्यता के शिकार हो रहे हैं, यह संरक्षण न दिया जाये? क्‍या केवल इसलिये 
कि वह सिख सम्प्रदाय के लोग हैं? क्या यही आपका असाम्प्रदायिक राज्य हे? 
जिस मांग को पाने के लिये सिख लोग इतना आतुर थे, जिसे एक बड़ी कीमत 
चुका कर वह पा सके हैं और जिसे बड़े इतस्तत: के बाद अनिच्छा से दिया 
गया है वह भी आज अनिश्चित अवस्था में पड़ गई है। अनुसूची 0 को अब 
हटा दिया गया है जिसमें अनुसूचित जातियों को लिपिबद्ध करके दिखाना था। अनुच्छेद 
30। के अधीन जब राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जा रहा है कि राज्यपाल 
या शासक से परामर्श करके वही इस बात का ऐलान करेगा कि कौन-कौन जातियां 
अनुसूचित जातियां समझी जायेंगी। यह सभी समझ सकते हैं कि सिखों को अब 
फिर इस बात की जबदस्त कोशिश करनी पडेगी कि वह राज्यपाल को इस पर 
राजी करें कि राष्ट्रपति को वह यह परामर्श दे कि पिछड़े हुए सिखों को वह 
अनुसूचित जातियों में शामिल कर ले। मुझे चिन्ता इसी बात की है कि सिखों के 
पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। उनको कोई और परित्राण नहीं प्राप्त रह 
गये हैं। फिर किस आधार पर वह अब राज्यपाल से यह अनुरोध करेंगे कि वह 
राष्ट्रति को यह परामर्श दें कि सिखों को वह संरक्षण दे। इसलिये मेरा कहना 
यह है कि सिखों ने अगर कोई बचन दिया भी था तो उसे यहां दलील के रूप 
में न पेश करना चाहिये क्‍योंकि उसके बदले में उन्हें जो भी मिला था वह सब 
अब उनसे ले दिया गया है। 


जब सिख लोग कांग्रेस को उसकी उन वचनों की याद दिलाते हैं जो उसने 
]929 में, 4946 और 947 में दे रखे थे तो उनसे यह कहा जाता है कि स्थिति 
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अब बिल्कुल बदल गई है। कैबिनेट मिशन की योजना में, जिसके फलस्वरूप इस 
संविधान सभा का जन्म हुआ है, सिखों को यहां के प्रमुख तीन समुदायों में एक 
माना गया था। परिस्थिति में एकमात्र परिवर्तन तो केवल यह हुआ है कि मुसलमानों 
को पाकिस्तान मिल गया है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि चूंकि मुसलमानों 
को पाकिस्तान मिल गया इसलिये सिख अब अल्पसंख्यक नहीं रह गये? भला आपका 
यह कहना कहां तक तर्कसंगत माना जा सकता हे? अगर मैं यहां यह नहीं बता 
देता कि सिखों की भावनायें आज क्‍या हैं तो मैं अपने कर्तव्य पालन में चूक 
करता हूं। पाकिस्तान ने, वहां के अल्पसंख्यकों को मिटाने के लिये बर्बर, क्रूर 
और प्रत्यक्ष हिंसा का सहारा लिया किन्तु इसी समस्या को निपटाने के लिये हमने 
बड़ी चालाकी से और परोक्ष रूप से एक शांतिमय उपाय को अपना रखा है। अपनी 
परम्परा के अनुसार अहिंसात्मक हम अवश्य बने हुए हैं। सभा से मैं आग्रह करूंगा 
कि वह जरा मन्द गति से चले। बहुसंख्यक समुदाय से मैं यह अपील करूंगा 
कि, ठोस कार्रवाई के द्वारा, न कि केवल नारा लगाकर, वह अल्पसंख्यकों का 
विश्वास प्राप्त करें। अनुच्छेद 296 में ऐसा परिवर्तन करने से अल्पसंख्यकों के मन 
में जिन पर कि उस परिवर्तन का असर पड़ेगा एक बडी व्याकुलता पैदा हो गई 
है। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह समूचे मसौदे को उसी रूप में रहने दे 
जिसमें कि यह मेरे संशोधन में दिखाया गया हे। 


लोगों को यह भी बताया गया है कि हमारे नेता यह समझते हैं कि मूल अनुच्छेद 
296 को रखने से तो संविधान ही सर्वथा कुरूप हो जायेगा। मैं इसे नहीं समझ 
पाता हूं। ऐंग्लो-इंडियन और अनुसूचित जातियों के उल्लेख से अपना संविधान अगर 
कुरूप नहीं हो पाता है फिर फिर सिखों के उल्लेख से ही इसमें क्‍या कुरूपता 
आ जायेगी? किन्तु अगर मेरी इस अपील के बावजूद भी सभा पुराने मसौदे को 
रखने का सुझाव देने वाले संशोधनों में से किसी को भी स्वीकार करना नहीं चाहती 
है तो मैं अन्तिम प्रार्था इससे इस बात की करूंगा कि वह मेरे संशोधन नं. 256 
को स्वीकार करे। यह संशोधन यों हैः-- 


“सूची 2 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन नं. 23 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 296 
के साथ यह खण्ड जोड़ दिया जाये- 


(2) तणयााए का का5$ काए।ंड णा का भार 40 ण 6 एणाशॉपाणा 
849 कञाठ्एला 6 996 वणा गा्ंताए भाए कञाठ्शंश्रंणा [0 6 
7९52फक्वाणा रण ॥?एगाप्राशा$ 0 (9088 गा 49५0 ०एा भाए 
गरा70ए ०ण्गधप्राज जाला, का ॥6 कांव्राणा ण 6 छीॉ4ा2, 5 
व00 234९0प४८ए४ 7छ्ा25श९॥९१ गा ॥6 इशजंरठ5 प्रात ॥6 992८. 7 


[(2) संविधान के इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 0 की कोई बात राज्य को, 
ऐसे किसी अल्पसंख्यक समुदाय को जिसको राज्य की राय में राज्याधीन 
सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधान नहीं प्राप्त है नियुक्तियों या पदों के लिये 
उपबन्ध करने से नहीं रोकेगी।] 


राज्यों में जो कुछ हो रहा है उसकी पूरी जानकारी केन्द्र को होगी। वह हर 
बात को विस्तारपूर्वक जानता होगा। मेश कहना यह है कि कुछ न कुछ स्वतन्त्रता 
तो उस आदमी को रहनी ही चाहिये जो मौके पर रह कर काम देखता है। प्रशासन 
को शान्तिपूर्वक चलाने के लिये तथा विभिन्‍न समुदायों के बीच अच्छा सम्बन्ध बनाये 
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रखने के लिये यदि राज्य अपनी सेवाओं के लिए नियुक्तियां देने के सम्बन्ध में 
कुछ हेर फेर करने का निर्णय करता है तो उस पर संविधान के अधीन कोई 
रुकावट न रहनी चाहिये। कुछ उच्च पदस्थ व्यक्तियों का ख्याल यह है कि फिलहाल 
ऐसी कोई रुकावट उन पर नहीं आती है पर मुझे डर इस बात का है कि अनुच्छेद 
0 के द्वारा इस सम्बन्ध में हेरफेर करने पर रुकावट आ सकती है क्योंकि उसमें 
कहा यह गया है कि सब नागरिकों को राज्याधीन नियुक्ति के विषय में अवसर 
समता प्राप्त रहेगी। इस बारे में मुझे आशंका न होती यदि अनुच्छेद 0 के खण्ड 
(3) में यह न कहा गया होता कि: 


“इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछडे हुए किसी नागरिक वर्ग 
के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्मति में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त 
नहीं है, नियुक्तियों अथवा पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में कोई अवरोध 
न होगा।” 


मेरा संशोधन नं. 256 भी कुछ इसी आशय का है जिस आशय का कि अनुच्छेद 
0(3) है। मैंने इस संशोधन को उस समय जब कि अनुच्छेद ॥0 पर विचार 
हो रहा है पेश इसलिये नहीं किया कि उस समय अनुच्छेद 296 मौजूद था और 
तब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। किन्तु अब चूंकि अनुच्छेद 296 में परिवर्तन 
किया जा रहा है इसलिये मैं यह अनुभव करता हूं कि राज्यों को यह स्वतन्त्रता 
तो मिलनी ही चाहिये और हमें यहां यह साफ साफ कह देना चाहिये कि यदि 
राज्य विभिन्‍न समुदायों को नियुक्तियां देने के बारे में कुछ हेर फेर करना चाहता 
है तो उसे इसकी स्वतन्त्रता होगी। 


मैंने कुछ समाचार पत्रों में यह खबर पढ़ी है कि भारत सरकार के कानूनी 
सलाहकारों ने पूर्वी पंजाब की सरकार को यह सलाह दी है कि नौकरियों के बारे 
में वह किसी वर्ग विशेष के दावों पर विचार नहीं कर सकती है। इस समाचार 
को पढ़कर मेरी आशंका और बढ़ गई है और मुझे पक्‍का विश्वास हो गया है 
कि जब तक राज्यों को इस बारे में स्वविवेकानुसार चलने की कुछ स्वतन्त्रता नहीं 
प्राप्त रतती है वह चाहने पर भी इस बारे में कोई हेरफेर न कर पायेंगे। मैं पुनः 
सभा के सामने अपनी यह अपील रखता हूं। मैं यह नहीं मांग रहा हूं कि संविधान 
में सेवाओं के बारे में रक्षण का कोई उपबन्ध रखिये। संविधान को कुरूप करने 
वाली किसी बात की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल इस बात की मांग 
कर रहा हूं कि बहुसंख्यक समुदाय अपनी सद्भावना का आभास तो हमें दें। यदि 
इतना भी नहीं किया जाता है तो जहां तक कि अल्प संख्यक समुदायों का सम्बन्ध 
है उनका रहा सहा विश्वास भी उठ जायेगा। 


“अध्यक्ष: सात आठ संशोधन इस अनुच्छेद पर इस बात के आये हैं कि इसकी 
जगह संशोधनों द्वारा सुझाये गये अनुच्छेद रखे जायें। पहले मैं उन संशोधनों को लूंगा 
जिनको इसके स्थान पर अन्य अनुच्छेद रखने का सुझाव दिया गया है। उसके बाद 
अन्य संशोधन लिये जायेंगे। इसकी जगह दूसरा अनुच्छेद रखने का सुझाव देने वाला 
संशोधन नं. 28 अब लिया जाता है जो डॉ. अम्बेडकर के नाम में हे। 
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*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं इसे पेश नहीं करना चाहता हुं। 
“अध्यक्ष; अब लिया जाता है संशोधन नं. 24। 
“ग्राननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: यह भी नहीं पेश किया जा रहा हे। 


*अध्यक्ष: तो अब आता है संशोधन नं. 25 जो सरदार भूपेन्दर सिंह मान के 
नाम में है। 


*सरदार भूपेन्दर सिंह मानः इसका सम्बन्ध है संशोधन नं. 23 से। चूंकि 
नं. 23 पेश नहीं किया गया है इसलिये मैं इसे नहीं पेश कर सकता हुं। 


“अध्यक्ष: इस संशोधन में और संशोधन नं. 23 में थोडा-सा ही अन्तर है अन्यथा 
दोनों में प्रायः एक ही बात कही गई है। अगर आप इसे पेश करना चाहते हैं 
तो मेरी तरफ से अनुमति हे। 


“सरदार भूपेन्दर सिंह मानः मैं इसे पेश कर रहा हूं, श्रीमान। 
(संशोधन ने 26 और 27 पेश नहीं किये गये।) 
“अध्यक्ष; अब लिया जाता है संशोधन नं. 83 जो श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का 


है। 
*थआ्री आर.के. सिधवाः अन्य संशोधनों का क्‍या होगा? 
*अध्यक्ष: उनको मैं बाद में लूंगा। 
*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार: जनरल): मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:- 


“कि संशोधन सूची 2 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन नं. 5 में (इसे बजाय 
नं. 23 कहने के, आपकी अनुमति से मैं इसे नं. 5 कहूंगा) प्रस्तावित अनुच्छेद 
296 के स्थान पर यह रखा जाये:- 


“296. (]) व7॥6 गााशाक्रााए एण लीलसंशाएटए एण वकााधगखबरावाणा आओ 
96 6 णा।ए५ ९णाशंवद्ाबाणा का ॥ी6 गाध॑ताए ण १०7००णॉाग- 
गराशा 0 इ8छएशंट्ट5 थाव छुठछा$ की एणगाल्टांणा ज्ञात ॥6 
भीशभि।$ रण 6 एास्‍ंणा 0 एा 3 992 . 


(2). शिधरांगाशा ॥43979 99 99छ कञाठ्इटाफएट वी ०णाथाणा$ प्रावद्ध 
जाता ी6 शिल्णंवद्ञा 739, 7 6 (6९९८॥7६$ 7९८८5४४५, 
भ[ू0णा। गलाएशर$ णएी 6 छलाल्व€व वफ्०65 भाव ॥6 
9९0॥९१तपराटत (3४९5 00 इछाशंट25 क्ाव छ088 की एणगाल्टांणा 
जात 6 शीश ए वी6 एाणा ता एा 8 992. 


(3). व॥6 ज॒ाएंग्रणा$ ए 2905९ (2) एण ॥5 भ॥ग06 509॥ ॥[0|9 
गा बहाबाणा ॥0 इडपता ताला उबटॉप्ज़थात 20855258 38 ॥6 
शिल्ञंवश्ञा। 739 णा 7९८टफा ण ॥6 ॥क्‌णा एण 3 (एणागञांइशंणा 
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[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 


भू?गा7ालव प्रावद्षा 209प5९४ () णए बाएं 30] ए कां$ (णा- 
5तरपाणा 77 एकल छ्ुल्लाए 35 69 एज का कढॉगाणा 0 
गरलाएल$ णी ॥6 8लालवगारत (३४९5 भाव ॥6 8लालतपरालत 
(065. 

(4). रि्राभालशा 59 ॥3ए6 ॥6 छ0म्रत॥ 00 7९9९४)|, €डाशथाव 0 
09 भाए णा 2॥। ०एी ॥6 झकञाएशंशंणा$ एण पा5 भार 
#णा 76 60 धाल, 7 


[296. () संघ या राज्य के कार्यों संसक्त सेवाओं और पदों के लिये 
नियुक्तियां करने में प्रशासन कार्य पटुता को बनाये रखने का ही 
एक मात्र ख्याल रखा जायेगा। 


(2) संसद विधि द्वारा उन शर्तों को विनिहित कर सकती है जिनके 
अधीन राष्ट्रपति यदि वह आवश्यक समझें संघ या राज्य के कार्यो 
से संसक्‍्त सेवाओं या पदों के लिये अनुसूचित जनजातियों या 
अनुसूचित जातियों के सदस्यों को नियुक्त कर सकता हे। 


(3) इस अनुच्छेद के खण्ड (2) के उपबन्ध ऐसे अन्य पिछडे वर्गों 
के सम्बन्ध में जिनका राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 30 
के खण्ड (]) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति 
पर आदेश द्वारा उल्लेख करे उसी तरह लागू होंगे जेसे कि वे 
3 जनजातियों या अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में लागू 

| 

(4) समय समय पर इस अनुच्छेद के किसी या सभी उपबन्धों के 
निरसन, विस्तार या रूप भेद की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त रहेगी।] 


न *माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌: खण्ड (2) और (3) खण्ड (]) से असंगत 
। 

*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: असंगत नहीं हैं। मैं समझाये देता हूं कि ये क्‍यों कर 
असंगत नहीं हैं। अगर ये असंगत हैं तो इसका निर्णय अध्यक्ष देंगे। 


“अध्यक्ष: उन्होंने एक औचित्य प्रश्न उठाया है जिस पर मुझे विचार करना होगा। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: पहले मुझे समझा तो लेने दीजिये। अगर उनका यह 
ओऔचित्य प्रश्न है कि असंगत है तो मैं यह समझा देता हूं क्यों कर यह असंगत 
नहीं है। खण्ड () में यह कहा गया है कि नियुक्तियां देने में लोक सेवा आयोग 
ख्याल केवल इस बात का करेगा कि उस नियुक्ति से प्रशासन कार्यपटुता कहां 
तक बनी रहेगी और अभ्यर्थी की योग्यता कैसी है। लोक सेवा आयोग अल्पसंख्यक 
समुदायों के दावों को ध्यान में नहीं रखेगा। नियुक्तियां करते समय लोक सेवा आयोग 
अन्य और किसी भी बात से अपने को प्रभावित नहीं होने देगा। अनुसूचित 
आदिमजातियों या अनुसूचित जातियों के सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति 
में और केवल राष्ट्रपति में निहित मैं रख रहा हूं केवल राजनैतिक आवश्यकता 
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के ख्याल से। लोक सेवा आयोग को हमें राजनैतिक झंझटों से सर्वथा मुक्त रखना 
होगा। मैं नहीं समझ पाता कि खण्ड (2) और (3) खण्ड () से असंगत क्योंकर 
हैं। आपका निर्णय पा जाने के बाद ही मैं आगे अपनी बात कहूंगा। 


“अध्यक्ष: जिस रूप में यह भाषाबद्ध किया गया है उससे यह असंगत हो 
जाता है। परन्तु! यह आरम्भ में रख कर आप इसे संगत बना सकते हें। 


*भ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: अवश्य ही मैं मसौदा तैयार करने का काम नहीं करता 
हूं और न मैं श्री सन्‍्तानम्‌ जैसा योग्य वकील ही हुं। 


*अध्यक्ष: आपके संशोधन को मैं अनियमित नहीं ठहराने जा रहा हुं। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: जहां तक कि खण्ड (4) का सम्बन्ध है, इसका उद्देश्य 
यही है कि समूचा अनुच्छेद लचीला रहे ताकि शिक्षा का प्रसार होने पर और 
देशवासियों के जीवन स्तर में आर्थिक उन्नति होने पर, जब चाहे संसद्‌ उस उपबन्ध 
को हटा दे। जिस रूप में संशोधन नं. 45 को मसौदा समिति ने रखा है उसके 
मैं विरुद्ध हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि नियुक्तियां करते समय और अन्य 
अनावश्यक बातों का ख्याल किया जाये। मुझे डर इस बात का है कि अगर अन्य 
समुदायों के दावों का इसमें ख्याल किया जाता है तो फिर हमारे राज्य का समूचा 
ढांचा ही बिगड़कर खतरे में पड़ जायेगा। 


यह बात मेरी समझ में अच्छी तरह आ गई है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक 
कोई नहीं है। इसलिये किसी अल्पसंख्यक वर्ग के दावे का ख्याल नहीं किया जायेगा। 
हां यह पिछड़े हुए लोग अवश्य हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्वथा पिछड़े हुए हैं, 
जिनको शताब्दियों से दबा कर पीडित रखा गया है। नौकरियों के सम्बन्ध में केवल 
ऐसे ही लोगों के दावों को ध्यान में रखा जायेगा। ऐसे लोगों की नियुक्ति का काम 
केवल राष्ट्रपति के हाथ में रहना चाहिये। इनको नियुक्त करने का दायित्व राष्ट्रपति 
पर होना चाहिये। मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि अगर हम इस आशय का उपबन्ध 
रखते हैं कि नियुक्तियां देने में अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों 
के दावों को ध्यान में रखा जायेगा तो इसका नतीजा यह होगा कि लोक सेवा 
आयोग के सदस्यों पर इतना बड़ा भार पड़ जायेगा जिसको वहन करने की शायद 
उनमें क्षमता न होगी। आखिर अल्पसंख्यक समुदायों का दावा क्‍या है? अनुसूचित 
आदिम जातियों या अनुसूचित जातियों का दावा क्‍या है? कोई भी आदमी जो साधारण 
बुद्धि और सहज ज्ञान रखता है, वह क्‍या कभी भी उनके अमान्य दावों को मानने 
पर तैयार हो सकता है। 


इनके दावे यह हैं। कोई कहता है कि हमको समता प्राप्त होनी चाहिये। कोई 
यह मांग करता है कि नौकरियों में हमें संख्या के आधार पर जगहें मिलनी चाहिये। 
यहां सभा भवन में एक तीसरी मांग यह की गई है कि चूंकि हमें शताब्दियों तक 
दबाया गया हे और हम पर अत्याचार किये गये हैं इसलिये अब सवर्ण हिन्दुओं 
से इसके लिये प्रायश्चित करवाया जाये। इन लोगों के विरुद्ध किये गये अपराधों 
के लिये अगर इस तरह प्रायश्चित हम करते हैं तो फिर हमें सारी राज्य-व्यवस्था 
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[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 


ही इन लोगों को यानी अनुसूचित आदिम जातियों को और अनुसूचित जातियों को 
दे देनी होगी। लोक-सेवा-आयोग क्‍या इन दावों पर कोई ध्यान देने जा रहा हे? 
मेरा ख्याल है कि इन बातों के लिये किसी समुदाय को दोषी ठहराना गलत होगा। 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विरुद्ध जो भी अन्याय हुआ 
है उसके लिये किसी समुदाय को दोषी ठहराना गलत होगा। अगर इस दोष का 
कोई भागी है वह इतिहास है। समय को, और समय के प्रवाह को ही इसके 
लिये दोषी ठहराया जा सकता है। 


*आ्री एच.वी. कामतः आखिर इतिहास बनाता कौन हे? 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में समझाये देता हूं। इतिहास का निर्माण करते हैं अत्याचार 
करने वाले और अत्याचार सहने वाले। जिसके साथ अत्याचार किया जाता है उसकी 
यह भूल है कि वह अत्याचार को स्वीकार करता है। मेरे इस कथन पर अगर 
आप यह दलील रखते हैं कि वह इस स्थिति में नहीं थे कि सुसंगठित होकर 
प्रतिरेध करते तो हम यह कहेंगे कि उनमें राजनैतिक चेतना का अभाव था, संगठन 
का अभाव था जिसके कारण उन पर अत्याचार किया जा सका। इन अत्याचारों 
के लिये अगर कोई जिम्मेदार था तो व्यवस्था और समाज जिम्मेदार थे। अनुसूचित 
आदिमजातियों और अनुसूचित जातियों पर किये गये अन्यायों के लिये अगर कोई 
दोषभागी है वह युग धारा है और कोई नहीं। ऐसे किसी भी अन्याय के दोष सवर्ण 
हिन्दू नहीं हैं। हमें भी अन्याय का शिकार होना पड़ा है। क्‍योंकि यहां के निवासियों 
ने सवर्ण हिन्दुओं का भी शोषण किया है, उन पर अन्याय किये हैं। शताब्दियों 
तक हमारा देश पराधीन रहा है। चिरकाल से यह देश विदेशियों के हस्तक्षेप के 
अधीन रहा है और विदेशियों के अत्याचार इस पर हुये हैं। सवर्ण हिन्दुओं को 
यहां समृद्ध होने का फूलने फलने का कभी मौका नहीं मिला है। सारा दोष सवर्ण 
हिन्दुओं के मत्थे लादना सरासर गलत है और अन्याय है। वह खुद स्थिति के 
शिकार रहे हें। मैं इस बात को नहीं मान सकता हूं कि सवर्ण हिन्दुओं ने किसी 
पर भी अत्याचार किया है। 


मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि प्रस्तुत अनुच्छेद को हमें रखना 
चाहिये था राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में। इसके द्वारा तो केवल सदिच्छा 
की घोषणा मात्र की कई है। सतुरां इसे हमें राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों 
में ही स्थान चाहिये था। 


मेरी समझ से एक और कारण भी है जिसके लिये मुझे इसका विरोध करना 
पड़ रहा है। वह यह है कि इन लोगों के नेतिक, आर्थिक तथा भौतिक स्तर को 
समुन्तत करने के लिये जो कुछ हो सकता था हमने दिया है। मूलाधिकारों से सम्बन्ध 
रखने वाले अध्याय को हमने पास किया है। उनके लिये अनुच्छेद 0 को हमने 
पास किया हे। केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान मण्डलों में इनके लिये सुरक्षित जगहों 
का हमें उपबन्ध किया है। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की है। असाम्प्रदायिक 
राज्य के लिये जो भी बाते अपेक्षित हो सकती हैं उनकी हमने व्यवस्था की है। 
और आप क्‍या चाहते हैं? क्‍या आप राज्य को ही छिन्‍न भिन्‍न कर देना चाहते हैं? 
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मेरे दिमाग में यह बात भी साफ हो गई है कि अगर इस समय साहस के 
साथ इस सिद्धान्त को यहां साफ-साफ नहीं रख देते हैं। कि अपने असाम्प्रदायिक 
राज्य की बुनियाद को, अन्य बातों का ख्याल करके कभी हम बिगड़ने न देंगे 
तो देश का भविष्य सर्वथा अन्धकारमय हो जायेगा। मेर अपना यह मत है कि 
ये लोग जो विधान मण्डलों और नौकरियों में स्थान रक्षण के लिये इतना शोर गुल 
मचा रहे हैं वह हरिजन समाज के मुट्ठी भर विशिष्ट आदमियों का ही प्रतिनिधित्व 
करते हैं। अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों में जो राजनैतिक शक्ति 
सम्पन्न दल हे वह इन्हीं लोगों को मिला कर बना है। मैं नहीं समझता कि इनकी 
इन मांगों और दावों से अनुसूचित जातियों के विशाल जनसमूह का कोई वास्ता 
है और इन मांगों की पूर्ति से उनको कोई फायदा पहुंच सकता है। इन जातियों 
के बारे में जो समस्या आज हमारे सामने है उनका समाधान नौकरियां दिला कर 
नहीं किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान का उपाय तो यही है इन लोगों 
को हम अपने में मिला कर एक कर दें और सभी सम्प्रदायों को एक राष्ट्र के 
रूप में सुसम्बद्ध कर दें। ऐसा करने से देश में सुखसमृद्धि आ सकती है। मैं नहीं 
चाहता हूं कि मुसलिम लीग की राजनीति यहां के राजनीतिक रंगमंच पर पुनः 
अभिनीत की जाये। मेरे संशोधन का मूल उद्देश्य है अपने राज्य की नींव को पुख्ता 
करना। यहां सभा भवन में मैंने जो भी वकक्‍्तृतायें दी हैं उनमें हमेशा मैंने ऐसी 
बात पर जोर दिया है। राज्य के हितों को सुरक्षित रखने के लिए ही मैंने यह 
संशोधन पेश किया हे। 


(संशोधन न 280 ओर 309 पेश नहीं किये गये।) 


“अध्यक्ष: यह है वह संशोधन जिनमें, डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद 
के स्थान पर अन्य अनुच्छेद रखने की बात कही गई है। पहले मैं इन्हीं संशोधनों 
को निपटा देना चाहता हूं। एक संशोधन जब स्वीकार कर लिया जायेगा तो बाकी 
छोड़ दिये जायेंगे। कुछ मिला कर दो ही संशोधन नं. 6 और 80--ऐसे आये 
हैं। सरदार हुकुम सिंह के संशोधन नं. 256 पर अलग मत लिया जायेगा। 


*थ्री कृष्ण चन्द्र शर्मा (संयुक्त प्रान्त: जनरल): खण्डों पर आम बहस होगी 
या नहीं? 


*अध्यक्ष; इन पर आम बहस का मौका मैं दूंगा। अभी मैं इन संशोधनों को 
निपटा देना चाहता हूं ताकि संशोधनों के बारे में कोई गुंजलक न रह जाये। इस 
अनुच्छेद के स्थान पर अन्य अनुच्छेद रखने का सुझाव देने वाले कई संशोधन आये 
हैं। पहले मैं सरकार हुकुम सिंह के संशोधन नं. 6 को लेता हूं। 


प्रश्न यह हे: 


“कि संशोधन सूची (भाग 2) के संशोधन नं. 363 के सम्बन्ध में, प्रस्तावित 
अनुच्छेद 296 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये। 
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[ अध्यक्ष | 
४296. &9फ)]००॥०॥6 छञाएणतणा$ एी76॥6 इप्रटटट्टकाए भार ॥6 ९श्ात5 
लक्ात$ 0 ण 3 ॥र07/9 ०ए॥ग्राप्रा॥6९5 59 96 9९॥ ॥रा0 <णाषंवंद्ञभांणा 
प्राण ९णाडंशशा।9 जाती 6 गर्भा।शाक्षाटट ण टीलसंशाएए एज बतागव5$- 
एणागए्रा।65._ [्वांगा, थी तह परबंताड ण १9एणंास्‍स्‍ला।5 00 इटाएं०९५ 0 9085 
60 $ट५९€5 पे दर न न है 
हि हि मम का ८0॥ार्टांणा ज्ञा वाशि$ एाी 6 एफआणा 0 एण 3 8896 00 ॥6 
गा6 ?लाए 9०टॉ०व का ए्वा5 ] & वा ए 6 या 820०076. 
4>फ्ाकादांए7---/॥7072 णाीश$ प5ञत॥त5, (.रा509॥5, 90॥5$, /20- 
गाताक्रा5 काव 75९९5 ॥9 96 7९९८0श्75९6 38 गरंत079 एणगापाऑं- 
65. 7 
[296. अगले आगामी अनुच्छेद के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संघ या प्रथम 


अनुसूची के भाग | और 3 में अभी उल्लिखित राज्यों की सेवाओं 
या पदों के लिये नियुक्तियां करने में, प्रशासन-कार्य पटुता को बनाये 
रखने की संगति के अनुसार, सभी अल्पसंख्यक समुदायों के दावों का 
ध्यान रखा जायेगा।] 


व्याख्या-अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ मुसलमान, ईसाई, सिख, 
ऐंग्लो-इंडियन और पारसी समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय माना 
जायेगा।] 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: अब प्रश्न यह है- 


“कि सूची 2 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन नं. 23 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 296 
के स्थान पर यह रखा जाये- 


“296. 


(().. वाल गा्भागाशाभारर एा लीलंलाएरए एण ग्वागगशहाधाएणा ४4] 
96 ॥6 णा।ए ९णाशंवद्ाबाणा का ॥ी6 गाध॑ताए ण १०7००णॉाग- 
गला 0 इछशंटट5 थातव छुठछ5$ का एणगाल्टांणा ज्ञात ॥6 
भीति5$ एी वीर एांणा 0 एा 8 992. 


(2). शि्रांगालशा ॥439 99 ]99छ [ाठ5टाफट 6 ०णाका[णा$ प्रावद्ध 
जांएा वी6 शिल्णंवद्ा 739, 7 6 (6९॥7$ 7९८2८55३५, 
भ[ू70णग गल्ाएश$ णएी 6 छलालवपरीव वज65 भाव ॥6 
9९०॥९१परीटव (3४९5 60 इछाशंट25 काव छ088 की एणाल्टांणा 
जात 6 शीश एी वीर एाणा ता एा 8 892. 


(3). व॥6 ज॒ाएंग्रंणा$ ए 2905९ (2) एण ॥5 भ॥06 509 2|0|9 
वा कलाथांणा 00 इप्टी। णीश 094८त्म्बात 2|855258 38 ॥6 शिहलडं- 
वा 739 णा 7९८९ णएण ॥6 ककुणा ए 8 एगागरइडांगा 
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॥70णा6९त प्रात टीइ्रप52 (4) ए भाटालट 30] 0एाी का$ 
(गाशपाणा 99 कला ऋ्लाओ 35 ॥6ए7 कूएए का कलॉधाणा 
॥0 गालाएटा5$ णएणाी 6 8टाटतवप्राध्व (98४९४ 2॥0 ॥6 
50०ा०्व7९6 प7065. 


(4). रि्राभालशा 5४9 ॥3ए6 ॥6 छ0म्र०% ॥00 769९४), €डाथाव 0 
0ताफकि भाए णा 2] ०एी ॥6 काएगंशंणा$ एण वा5 भार 
#0णा ाव6€ 60 वाल, 7 


[296. () संघ या राज्य के कार्यों से संसक्त सेवाओं और पदों के लिये 
नियुक्तियां करने में प्रशासन-कार्य-पटुता को बनाये रखने का ही 
एक मात्र ख्याल रखा जायेगा। 


(2) संसद्‌ विधि द्वारा उन शर्तों को विनिहित कर सकती है जिनके 
अधीन राष्ट्रपति, यदि वह आवश्यक समझें, संघ या राज्य के 
कार्यों से संसक्‍त सेवाओं या पदों के लिये अनुसूचित जनजातियों 
या अनुसूचित जातियों के सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। 


(3) इस अनुच्छेद के खण्ड (2) के उपबन्ध ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों 
के सम्बन्ध में जिनका राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 30 
के खण्ड (]) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति 
पर आदेश द्वारा उल्लेख करे उसी तरह लागू होंगे जेसे कि वे 
अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में लागू 

होते हैं। 
(4) समय-समय पर इस अनुच्छेद के किसी या सभी उपबन्धों के 
निरसन, विस्तार या रूप भेद की शक्ति राष्ट्रपति को, प्राप्त रहेगी।] 

संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: अब रह गया केवल एक संशोधन नं. 5 का। इस पर आये संशोधनों 
को अब में लेता हूं। 


*थ्री गुप्तताथ सिंह (बिहार: जनरल): मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं 
श्रीमान:- 


“कि ऊपर के संशोधन नं. ॥5 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 296 में, “गृ॥6 ८क्षा॥$ 
णी 6 गल्ाएटठा5$ णएी 6 8टा6१7९0 (35९४ & ॥6 82००7०१ 70657 
(अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के सदस्यों के दावों पर) शब्दों 
के स्थान पर “्ञ6 ठक्ना॥5 एणी 6 गरालाएट5 णी ॥6 $०ा०१०7९१ (४४४25, 
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50ा०व०१ पृण965 रात 5प्री जाल ९8४25 ज्0 ९ ९१परट्थाणा49 भात 50229 
४४८०८७क४१” (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य जातियों 
के सदस्यों के दावों का जो शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हें) 
शब्द रखे जायें।” 


इस संशोधन पर अपनी बात कहने से पहले आरम्भ में ही मैं यह स्पष्ट कर 
देना चाहता हूं कि सम्प्रदायवाद, जातिवाद या अन्य किसी वाद के कुत्सित उपाय 
को अपनाने के मैं सर्वथा विरुद्ध हूं। 


*थआ्री आर.के., सिधवा: फिर भी आप पिछड़े हुए वर्गों के लिये यह संशोधन 
पेश कर रहे हें? 


*श्री गुप्तनाथ सिंह: हां जनाब सिधवा साहब। पर धीरज के साथ मेरी बात 
तो सुनिये। यह साम्प्रदायिकता हमारे देश के लिये अभिशाप सिद्ध हो चुकी है। इस 
तरह की चीजों का कुफल हम भोग चुके हैं। फिर भी इन चीजों को हम जारी 
रखने जा रहे हैं। मावव और मानव के बीच जो भेदभाव और अन्तर बरता जाता 
है वह एक भयंकर विषवृक्ष है जिसे स्वतन्त्र भारत में कभी पनपने का हमें मौका 
ही न देना चाहिये। किन्तु अपने समाज का वर्तमान ढांचा ही कुछ ऐसा है कि 
बाध्य होकर हमें और हमारे नेताओं को रक्षण और संरक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार 
करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि इस व्यवस्था को हमने खुशी से नहीं रखा 
है। हम चाहते हैं कि यह व्यवस्था हमेशा के लिये ही उठा दी जाये। किन्तु भारतीय 
समाज के कतिपय वर्ग ऐसे हैं-हरिजन बंधु और आदिवासी मित्र--जो शताब्दियों 
से यहां उत्पीड़न सहते आ रहे हैं और चिरकाल से उन पर अत्याचार होता आ 
रहा है जिससे डर कर वह इन रक्षणों की मांग कर रहे हैं। उनकी यह मांग 
ठीक है। उनको रक्षण मिलना चाहिये और इतना पर्याप्त रक्षण मिलना चाहिये कि 
जिससे वह समाज के अन्य वर्गों के समक्ष आ सकें। ऐसा होने पर ही, मानव 
और मानव के बीच बरते जाने वाले इस भयंकर भेदभाव का अन्त होगा अन्यथा 
नहीं। 

पर इस सम्बन्ध में मेश कहना यह है कि देश में और भी बहुत से ऐसे 
वर्ग हैं जिनकी अवस्था आज अपने हरिजन और आदिवासी बन्धुओं से किसी तरह 
भी अच्छी नहीं है। देश के कुछ भागों में तो अवस्था इतनी खराब है कि इन 
लोगों की हालत हरिजनों और आदिवासियों से भी गई बीती है। मैं आप को बताना 
चाहता हूं कि ब्राह्मण लोग जो अपने को मानव समाज के उच्चतम स्तर पर अवस्थित 
मानते हैं, उनमें भी बहुत से ऐसे हैं जो अछूत हैं। आपको यह सुन कर आश्चर्य 
होगा कि ब्राह्मणों में भी अछूत वर्ग वर्तमान है और इसे अब्राह्मणों से भी छोटा 
समझा जाता है। आखिर इन सब बातों का मतलब क्‍या होता है? यह सब व्यर्थ 
की बातें हैं। किसी को हम छोटा समझते हैं और किसी को बड़ा। मानव समाज 
में इस तरह का भेदभाव अन्तर कभी न रहने देना चाहिये। किन्तु हमारा समाज 
इस भेदभाव को बनाये हुए हे। हमारे समाज के लिये यह एक दुर्भाग्य की ही 
बात हे। 3 कारण है जो हमारे ये मित्र रक्षण, संरक्षण, आरक्षण आदि की मांग 
कर रहे हें। 
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मैं जानता हूं और इसे आप भी जानते हैं श्रीमान कि रक्षण और नियंत्रण के 
कारण ही भ्रष्टाचार फैलता है। मैं आपके सामने इसके दो उदाहरण रखता हूं। केन्द्रीय 
शासन ने इस बात का ऐलान किया था कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
आदिमजातियों और सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को 
अध्ययन के लिये वह छात्रवृत्तियां देगी। पिछडे हुए वर्गों में 'किसान” भी माना जाता 
है। “किसान! शब्द का आम अर्थ कृषक और कोई भी आदमी कृषक हो सकता 
है चाहे वह ब्राह्मण हो या कायस्थ हो या और कोई भी हो। किन्तु संयुक्त प्रान्त 
में '"किसान' शब्द एक सीमित अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। कृषक वर्ग के उस 
व्यक्ति को जो पिछड़ा हुआ है वहां किसान कहा जाता है। आपको यह जान कर 
आश्चर्य होगा कि श्रीमान कि इस छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र देने वाले छात्रों में 
कुछ ऐसे भी थे जो समुननत वर्ग के थे, पर आवेदन उन्होंने इस आधार पर दिया 
था कि उनके पूर्वज किसान थे और वह भी खेतीबारी का ही काम करते हैं इसलिये 
उन्हें यह छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये। 


इसी तरह एक बार ऐसा हुआ था कि हरिजन कोष से मिलने वाली छात्रवृत्तियों 
के लिये कुछ ब्राह्मणों ने आवेदन पत्र दिये थे यह दावा करते हुये कि वह भी 
हरिजन हैं। इस तरह हम देखते यह हैं कि रक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था से 
भ्रष्टाचार ही फैलता है सुतरां इस व्यवस्था को हमें कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिये। 
किन्तु चूंकि हमारा समाज हठधर्मा हो गया है इसलिये इसका कुपरिणाम हमें भुगतना 
ही पड़ेगा। हमारे समाज का वर्तमान ढांचा ही कुछ ऐसा है कि उसमें इन खराबियों 
का पैदा होना अनिवार्य है। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के कारण ही दलित वर्गों 
के मन में अविश्वास और आशंका की भावना पैदा हो रही है। उनको डर इस 
बात का है कि संरक्षण का उपबंध न रहने से प्रशासकीय सेवाओं में उनको समुचित 
जगहें न मिल जायेंगी और इसीलिये रक्षण की वह मांग कर रहे हैं। मूल अधिकारों 
को तथा राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों को संविधान में रख देने से इनके 
अधिकार सर्वथा सुरक्षित हो जाते हैं पर फिर भी ये रक्षण की मांग पर आग्रह 
शील बने हुए हें। 


मैं आपकी निगाह में यह बात लाना चाहता हूं कि “शैक्षिक और सामाजिक 
दृष्टि से पिछड़े हुए” शब्द संविधान में कैसे आये हैं। अनुच्छेद 0 का खण्ड 
(3) यह कहता है- 


“इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछडे हुए किसी नागरिक वर्ग 
के पक्ष में जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्मति में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त 
नहीं है, नियुक्तियों अथवा पदों के रक्षण के लिये उपबन्ध करने में अवरोध 
न होगा।” 


सो, हमने उनको सभी अधिकार दे रखे हैं पर फिर भी इनके मन में अविश्वास 
बना हुआ है। 


इस सम्बन्ध में सभा के सामने मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। 
बिहार के पड़ौसवर्ती एक प्रान्त में एक बहुत ही मेधावी छात्र ने जिसे मैं निजी 
तौर पर जानता हूं, एक पद के लिये आवेदन भेजा। वह काशी विश्वविद्यालय से 
एम. काम की परीक्षा पास कर चुका था। वह प्रान्त के लोक-सेवा-आयोग के सामने 
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अभी हाल ही में मुलाकात के लिये हाजिर हुआ था। आयोग के सदस्य शायद 
इस बात को नहीं जानते थे कि वह अभागा अभ्यर्थी एक बहुत ही पिछडे हुए 
वर्ग का आदमी था। वह अपने छात्र जीवन में हमेशा हर परीक्षा में प्रथम आया 
था। उसको नियुक्ति मिल गई पर एक महीने बाद ही प्रान्तीय सरकार का एक 
पत्र उसे मिला जिसमें यह सूचित किया गया था कि उसकी नौकरी खत्म कर 
दी गई है। उसने प्रान्तीय सरकार को तथा अपने विभाग को पत्र लिखा और जानना 
चाहा कि मामला क्या है। उसने पत्र में यह भी सुझाव दिया था कि अगर उसने 
कोई अपराध किया है तो उस पर मामला चलाना चाहिये। किन्तु सरकार ने उस 
सम्बन्ध में कोई सूचना देने से इनकार कर दिया। यह बात उस प्रान्तीय सरकार 
के लिये वस्तुतः एक बड़ी लज्जा की बात है। 


इसी तरह ब्रिटिश अमलदारी में हमारे स्वनाम धन्य प्रान्त बिहार में एक बहुत 
ही पिछड़े हुए किसान वर्ग के एक व्यक्ति को डिप्टी कलेक्टर का पद्‌ केवल 
इसलिये नहीं दिया गया कि वह एक पिछड़े हुए सम्प्रदाय का आदमी था। (बाधा) 
धीरज रख कर मेरी बात तो सुनिये सिधवा साहब। आपको भी बोलने का मौका 
दिया गया था। आपको यह जानकर प्रसन्‍नता होगी कि यह सज्जन इस समय बिहार 
के एक उच्चकोटि के डिग्री कालिज में प्रिंसिपल हैं। सरकार की निर्वाचन समिति 
ने इन्हें डिप्टी कलेक्टरी का पद नहीं दिया पर आप हैं बहुत ही प्रतिभा सम्पन्न 
विद्वान और योग्य शिक्षण-प्रशासक। 


आपके सामने मैं एक और घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। वह...... 


“अध्यक्ष: इस तरह की घटनाओं का यहां उल्लेख करने में कोई लाभ हे 
क्या? ऐसे बातें तो देश में सर्वत्र ही हो रही होंगी। 


*थ्री गुप्तनाथ सिंहः अच्छी बात है श्रीमान। मैं इनका जिक्र न करूंगा। मैं 
यह चाहता हूं श्रीमान कि पा वर्ग, पशुपालक वर्ग और शिल्पी वर्ग को भी 
जो भारतीय समाज की रीढ़ हे, सरकारी नौकरियों में काम करने का मौका मिलना 
चाहिये क्योंकि इनको अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों में शामिल नहीं 
किया गया है। सभा इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकार कर चुकी है कि एक 
आयोग इस बात के लिये नियुक्त किया जाये कि वह इन पिछड़े हुए वर्गों की 
अवस्था का अध्ययन और छानबीन करे। यदि इन अभागों को भी मौका देने की 
बात इसमें रख दी जाये तो देश के लिये यह अच्छा होगा। ये लोग राष्ट्र के 
परम दक्ष और ईमानदार सेवक सिद्ध होंगे। 


जब मैंने यह संशोधन भेजा था तो एक दिन मसौदा समिति ने इसे मान भी 
लिया था और कुछ दिन बाद डॉ. अम्बेडकर ने मेरे सुझाये गये शब्दों को अपने 
संशोधन नं. 26 में शामिल कर लिया था। उनके संशोधन में जो खामी रह गई 
थी उसे आपने समझा और मेरे संशोधन को प्राय: ज्यों का त्यों मान लिया। इसके 
बाद श्री मुंशी ने भी मेरे संशोधन में निहित सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया 
था। आज जब आपने उन्हें अनुवर्ती संशोधनों को पेश करने के लिये कहा तो पता 
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नहीं वह चुप क्‍यों रह गये। ये लोग मालिक हैं और जो चाहे कर सकते हें। 
पर मैं इनसे यह अनुरोध अवश्य करूंगा कि मेरे द्वारा सुझाये गये शब्दों के रखने 
के औचित्य पर वह विचार अवश्य करें। उन्हें प्रस्तुत अनुच्छेद में मेरे इन शब्दों 
को भी रखना चाहिये। 


आशा है कि जो बात मैंने कही है उस पर वह विचार करेंगे और कृषक 
और पशुपालक वर्गों को जिनकी अवस्था हरिजनों और आदिवासियों से भी गई बीती 
है, यह प्रमाणित कर देंगे कि वह उनके लिये भी कुछ करने जा रहे हैं ताकि 
उनको इस बात का विश्वास हो जाये कि उन्हें भी देश सेवा का मौका दिया 
जायेगा। आशा हे कि साम्प्रदायिकता की यह बाढ़ अब रोक ली जायेगी और जातिवाद 
के जहरीले सांप का हम हनन कर देंगे और इस बात के लिये शीघ्र कार्रवाई 
की जायेगी कि अपना यह महिमा मंडित स्वतन्त्र देश उन लोगों के लिये स्वर्ग 
बन जाये जो शताब्दियों से यहां असमता का उत्पीड़न सहते आ रहे हें। 


(संशोधन न ॥8-22, 28, 29, 30, 3। और 32 पेश नहीं किये गये) 
*थ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं:- 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 23 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 296 में, “शा 96 
(दशा वरा0 ८णाआंवद्भांणा टणाडंशशा।ए जाती ॥6 गाक्षा।शाक्षाटरट ण रीटंशाएए 
् वायाएं70०7” (प्रशासन-कार्यपटुता को बनाये रखने की संगति के अनुसार. 

ध्यान रखा जायेगा) शब्दों की जगह “झा, ८णाओ्अंग्रल्ा।ए शांत ॥6 
गराक्षा॥शा कराए ण लील॑शाएए ए बवागगरंशाधाणा, 06 ॥0श॥ वा0 ०णाडंवद्षताणा? 
शब्द रखे जायें। 


जैसा कि आप देख रहे होंगे श्रीमान, यह संशोधन केवल शब्दों के हेरफेर के 
लिये ही रखा गया हे। मेरा ख्याल हे कि प्रस्तावित अनुच्छेद को इस रूप में भाषाबद्ध 
करना ज्यादा शुद्ध होगा जैसा कि मैंने सुझाया है। मसौदा समिति से साग्रह मैं इस 
बात की सिफारिश करूंगा कि वह इस सुझाव की यथार्थता पर विचार करे। अगर 
आपकी अनुमति हो श्रीमान, तो डॉ. अम्बेडकर द्वारा उपस्थित किये गये संशोधन 
पर कुछ बातें कहूं? 


“अध्यक्ष: कहिए। 


*भ्री एच.वी. कामतः समस्त देश को एक भारतीय राष्ट्र का रूप देने के 
लिये हमने आज एक कदम आगे की ओर उठाया है। करीब दो साल से कुछ 
ज्यादा हुआ कि यहां सभा में यह फैसला किया गया था कि जहां तक देश के 
विधान मण्डलों का सम्बन्ध है, इन निकायों में अल्पसंख्यकों के लिये स्थान सुरक्षित 
रहने चाहिये। पर इस बीच में देश में कुछ ऐसी घटनायें हो गई और जादू सी 
घटनायें हो गईं जो शायद कई दृष्टिकोण से ऐसी थीं कि देश के भाग्य का निबटारा 
करने वाली थीं। इनको देखकर अभी करीब दो महीने पहले माननीय सरदार बल्‍लभ 
भाई पटेल ने सभा में इस आशय का एक प्रस्ताव रखा था जहां तक मुसलमानों 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


और सिखों का सम्बन्ध है उनके लिये विधान मण्डलों में संरक्षित जगहों की व्यवस्था 
को अब उठा देना चाहिये। सभा ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। यह 
बुद्धिमतापूर्ण निर्णय था जो हमें एक राष्ट्रीयावमा की ओर एक कदम और आगे बढ़ाने 
वाला था। आज हम फिर एक ओर निर्णय कर रहे हैं जो हमें अपने लक्ष्य की 
ओर एक कदम और आगे बढ़ायेगा। आज हम निर्णय यह कर रहे हैं कि जहां 
कि सरकारी नौकरियों को सम्बन्ध हे, इनमें मुसलमान-सिख आदि सभी अल्पसंख्यक 
समुदायों के लिये जो रक्षण की व्यवस्था है वह अब उठा दी जाती है। दो महीना 
पहले माननीय सरदार पटेल ने जो प्रस्ताव रखा था उसमें भी एक ही अपवाद 
रखा गया था और आज भी हम वही अपवाद रख रहे हैं। अपवाद यह रख रहे 
हैं कि अनुसूचित आदिमजातियों और अनुसूचित जातियों के लिये नौकरियों में संरक्षण 
की व्यवस्था रहेगी। हो सकता है कि सभा के कुछ सदस्य और बाहर के भी 
कुछ मित्र यह समझते हों कि यह प्रस्ताव ठीक नहीं है और इसे बुद्धिमत्तापूर्ण 
न मानते हों। पर बात यह है कि व्यावहारिक राजनीति में हमेशा हमें आदर्शों का 
ही ख्याल रख कर नहीं चलता पड़ता है बल्कि तात्कालिक स्थिति और आवश्यकता 
का ख्याल रख कर चलना पड़ता है। आज की स्थिति हमें इस पथ को अपनाने 
का आदेश देती है और हमें अपनाना ही होगा। 


माननीय मित्र श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने यहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
आदिमजातियों के कष्टों का उल्लेख किया है और इस सिलसिले में यह कहा 
है कि हरिजनों की वर्तमान अवस्था के लिये एकमात्र इतिहास ही जिम्मेदार है और 
इसके लिये सवर्ण हिन्दुओं को दायी नहीं ठहराया जा सकता है। जहां तक मेरा 
निजी सम्बन्ध है मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इसके लिए कौन कितना दोषी 
है। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद का यह कहना है इसके लिये इतिहास जिम्मेदार है और 
अन्य बातों को सोच विचार कर फिर आगे आपने यह कहा है कि युगधारा इसके 
लिये जिम्मेदार है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये जिम्मेदार है वह 
देवी शक्ति या वह सर्वोपरि शक्ति जो इस विश्व में काम कर रही है। आज दुनिया 
में जो कुछ हो रहा है उसके लिये जिम्मेदार है जातीयता जिसे आप विकासकारी 
शक्ति कहते हैं। आपने यह फरमाया है कि सवर्ण हिन्दुओं पर विदेशी शोषकों ने 
अत्याचार किये थे। 8 हम देख रहे हैं कि ये विदेशी शोषक एक दूसरी शक्ति 
द्वारा पराजित हो चुके हैं और इस दूसरी शक्ति पर अब एक तीसरी शक्ति ने 
आक्रमण कर दिया है। किसी अंग्रेज दार्शनिक का कहना है-“दुनिया में मत्स्य न्याय 
काम कर रहा है यानी एक छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है और फिर 
उसको उससे बड़ी मछली खा जाती है।” किसी को निश्चित रूप से यह नहीं 
मालूम है कि यहां क्‍या हो रहा है। एक कोई बड़ी प्रक्रिया यहां काम कर रही 
है। मैं नहीं चाहता कि मैं इस गहन प्रश्न में जाऊं कि किसने किसको सताया 
और यह सिलसिला शुरू कैसे हुआ। 


मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं श्रीमान्‌ कि आज इस अनुच्छेद के 
पास हो जाने पर एक मात्र वर्ग जिसे कि थोड़ी बहुत आशंका रह जायेगी वह 
है पिछड़ा हुआ वर्ग जैसा कि माननीय मित्र श्री गुप्तनाथ सिंह ने कहा है। मैं यह 
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नहीं कहना चाहता हूं कि कौन वर्ग पिछड़े हुए हैं और कौन नहीं। कौन लोग 
किसानों में आते हैं और कौन वर्ग पिछड़े हुए हैं। इस पर मैं कुछ नहीं कहना 
चाहता हूं। किन्तु बात यह है कि हमने संविधान में “सामाजिक और आर्थिक दृष्टि 
से पिछडे हुए वर्ग” पद संहति का प्रयोग किया है। हो सकता है कि इन लोगों 
को अपने भविष्य के सम्बन्ध में कुछ आशंका हो, यह डर हो कि राज्य की 
नौकरियों में उन को भी जगह दी जायेंगी या नहीं। किन्तु मैं उनकी इस मिथ्या 
आशंका को दूर कर देना चाहता हूं संविधान के मूलाधिकार संबंधी अनुच्छेद 0 
का उल्लेख करके जिसमें खण्ड (3) में यह कहा गया है कि:- 


“इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछडे हुए किसी नागरिक वर्ग 
के पक्ष में जिनका प्रतिनिधान राज्य की सम्मति में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त 
नहीं है नियुक्तियों अथवा पदों के रक्षण के लिए उपबन्ध करने में कोई अवरोध 
न होगा।” 


यह बात राज्य की नीति में निदेशक सिद्धान्तों में नहीं रखी गई है बल्कि इसे 
रखा गया है मूलाधिकार विषयक अध्याय 3 में। जब इस बात की उन्हें प्रत्याभूति 
दी गई है तो पिछड़े हुए किसी भी वर्ग को आशंकित होने की कोई जरूरत नहीं 
है। यदि नौकरियों में उनको प्रतिनिधान नहीं मिलता है तो इसके लिये वह सरकार 
के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जहां तक नौकरियों का 
सम्बन्ध है इसके लिये पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था रहेगी कि उन्हें वहां समुचित 
जगह मिल पायें। मेरा ख्याल यह है कि अनुच्छेद 0 के द्वारा उन्हें इस अधिकार 
की प्रत्याभूति अवश्य प्राप्त हो जाती है। इसलिये सभा के समक्ष जो अनुच्छेद पेश 
है उस पर उन्हें कोई आपत्ति न होनी चाहिये। 


अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि मुझे 
पूरी उम्मीद है कि संविधान के प्रारम्भ से दस साल बाद हमारे देश में जिसका 
एक प्राचीन इतिहास है, जो एक प्राचीन देश होते हुए भी चिरनवीन है, कोई वर्ग 
ऐसा न रह जायेगा जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ रह जायेगा। 
उस समय तक देश के सभी वर्गों का मानव स्तर इतना ऊंचा हो जायेगा जितना 
कि साधारणत: मानव के लिये अपेक्षित होता है। उस समय तक जातियों को 
अनुसूचित करने की जो कलंकित पद्धति है वह समाप्त हो जायेगी। इस दूषित पद्धति 
को जन्म दिया था अंग्रेजी राज्य ने जो सौभाग्य से अब यहां से उठ गया है। 
अंग्रेजी राज के जमाने में जो असंख्य बुराइयां यहां पैदा हो गई थीं उन्हें दूर करने 
के लिये हमने अनेक उपबन्ध यहां रखे हैं। केवल यही एक मात्र दूषण अब भी 
रह गया है। पर आशा है कि यह कोढ़ भी जल्दी ही मिट जायेगा और हम दुनिया 
के सामने एक भारतीय समुदाय के रूप में खडे दिखाई देंगे। 


(संशोधन न ॥84, 255 और 257 पेश नहीं किये गये।) 
“अध्यक्ष: में देखता हूं कि अब कोई संशोधन नहीं रह गया हे। 
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*आ्री आर.के, सिधवाः संशोधन नं. 36 रह गया हे श्रीमान। 


“अध्यक्ष: वह अनुच्छेद के खण्ड (2) को हटाने की बात कहता है पर इस 
अनुच्छेद में कोई खण्ड (2) है ही नहीं। 


*आ्री आर.के. सिधवाः श्री गुप्तनाथ सिंह ने अपने संशोधन में पिछड़े हुए वर्गों 
का उल्लेख किया हे। 


“अध्यक्ष: सभा के सामने जो अनुच्छेद है उसमें खण्ड (2) नहीं है। इसलिये 
इस संशोधन का सवाल ही नहीं उठता है। संशोधन नं. 24 पेश नहीं किया गया 


है। 


*भआ्री आर.के. सिधवा: संशोधन नं. 24 तो नहीं पेश किया गया है पर संशोधन 
नं. 28 को तो श्री गुप्तााथ सिंह ने पेश कर दिया है। 


“अध्यक्ष: यह संशोधन श्री गुप्तताथ सिंह के संशोधन पर बैठता कहां है? 


*आ्री आर.के. सिधवाः मुझे अपने संशोधन में नं. 24 की जगह नं. 28 कह 
देना है। बस इतना बदल देने से यह संशोधन ठीक बैठ जाता है। 


“अध्यक्ष; पर खण्ड (2) इसमें कहां है? 


*आ्री आर.के. सिधवा: मसौदा समिति ने आज सुबह एकाएक एक नया संशोधन 
रख दिया है। मुझे खुशी हे कि खण्ड (2) को उसने हटा दिया है। किन्तु जब 
'पिछडे हुए वर्गों' शब्दों को रखने के लिए जब एक संशोधन आ चुका है तो 
इस संशोधन को पेश करने की अनुमति मिलनी चाहिये। 


*अध्यक्ष: यह संशोधन तो बहुत पहले से है। खेर अगर आप अनुच्छेद पर 
बोलना चाहते हैं तो इसका मौका मैं आपको दूंगा। 


*आ्री आर.के. सिधवाः तो मैं चन्द शब्द इस पर कह सकता हूं श्रीमान? 


*अध्यक्ष: हां आप बोल सकते हैं। मैं यह देख लूं कि और कोई संशोधन्‌ 
बच तो नहीं गया है। मैं नहीं समझता कि और कोई संशोधन अब रह गया हे। 
मूल प्रस्ताव और संशोधनों पर अब विचार किया जा सकता हे। 


*श्री आर.के. सिधवा: मुझे बड़ी खुशी है कि डॉ. अम्बेडकर ने संशोधन नं. 
5 को यहां पेश किया। मुझे खुशी है कि पिछड़े हुए वर्गों के सम्बन्ध में अन्य 
सभी संशोधनों को यों ही छोड़ दिया गया और वह पेश नहीं किये। मेरे संशोधन 
में जेसा कि अभी अभी बताया गया है, पिछडे हुए वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले 
खण्ड को हटाने की बात कही गई है। 
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मैं इस बात को समझने की कोशिश करता आ रहा हूं कि आखिर पिछड़े 
वर्ग की परिभाषा क्‍या है? अनुच्छेद 30। में हमने यह बताया है कि जो वर्ग 
शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है वह पिछड़ा हुआ वर्ग समझा जायेगा। 
आज देश में 88 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। ये लोग अपनी वर्णमाला का क, ख, 
भी नहीं जानते हैं। यहां शिक्षित हैं केवल 2 प्रतिशत लोग। यहां के 88 प्रतिशत 
लोग सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। तो क्‍या मैं यह समझूं कि यहां के 
88 प्रतिशत लोग पिछड़े हुए हैं? अनुच्छेद 30। में यह साफ-साफ कहा गया है 
कि जो लोग शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछडे हुए हैं वह इस अनुच्छेद 
के अन्तर्गत आते हैं। पर देश की 88 प्रतिशत आबादी को पिछड़ा हुआ कैसे कहा 
जा सकता है? माननीय मित्र गुप्तनाथ सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि किसान 
भी पिछड़े हुए वर्ग में हैं। उन्होंने एक ऐसे ब्राह्मण का भी जिक्र किया है जो 
अपने को पिछड़े हुए वर्ग का कहता था। मुझे भी एक ऐसी घटना मालूम है जिसको 
मैं यहां अभी बताऊंगा। यह सारी बातें की गई हैं केवल शक्ति और पद पाने 
के लिये और किसी बात के लिये नहीं। करीब दस साल की बात है कि एक 
व्यक्ति अधीनस्थ न्यायाधीश के पद्‌ पर आना चाहता था। वह पुश्कर ब्राह्मण समाज 
का आदमी था। उसने यह बात कही कि पुश्कर ब्राह्मण पिछड़े हुए वर्गों में हें 
उसने पांच सौ आदमियों के हस्ताक्षर इकट्ठे कर अपनी यह बात मुख्य न्यायाधीश 
के पास पेश कर दी। न्यायाधीश ने हस्ताक्षोों के आधार पर यह बात मान ली 
और चूंकि कोई पुश्कर ब्राह्मण नौकरी में न्यायाधीश पद पर था नहीं इसलिये उसने 
उसे उस पर नियुक्त कर दिया। 


मैं सभा को बताऊं कि तीस साल पहले पारसी समुदाय को भी बम्बई सरकार 
पिछड़ा हुआ वर्ग मानती थी। आप को मालूम है श्रीमान कि पारसी समुदाय एक 
बहुत ही समुन्तत समुदाय है। तीस साल पहले इस में 80 प्रतिशत लोग शिक्षित 
थे और आज इसमें करीब 99 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। फिर भी तीस साल पहले 
बम्बई सरकार ने इसे पिछड़ा हुआ वर्ग घोषित कर रखा था। ब्रिटिश अमलदारी 
में यही होता था। कुछ आदमी जो नौकरियों में जाना चाहते थे उन्होंने अपना प्रभाव 
लगा कर अपनी गणना पिछडे हुए वर्ग में करा दी जब कि देश के उस विशाल 
जन समूह का जो वस्तुतः पिछड़ा हुआ है नौकरियों में कोई प्रतिनिधान नहीं प्राप्त 
है। (बाधा)। 


*शथ्री गुप्तनाथ सिंहः आप बोलते तो बहुत हैं पर जनता को आप जानते बिल्कुल 
नहीं हैं। उनकी मनोदशा मैं जानता हूं। 


*गआ्री आर.के. सिधवा: में आप से बहस नहीं करना चाहता। मैं कह यह 
रहा था कि देश के एक छोटे से वर्ग के साथ अन्याय किया गया हेै। मैं जानता 
हूं कि आज अपने आदमियों को जैसे भी हो रखवाने की सभी कोशिश करते हैं 
और यह बुराई जोरों पर है और हमेशा इसी तरह रहेगी जब तक कि वास्तविक 
राम-राज्य यहां नहीं आ जाता हे। अच्छे अच्छे शासन में भी यह बात किसी न 
किसी रूप में रहेंगी। जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है मैंने कभी यह 
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मंजूर नहीं किया है कि इनका कोई समुदाय है। मैंने हमेशा यही माना है कि यह 
एक वर्ग है जिसके साथ अतीत काल में हिन्दू समुदाय ने बड़ा अन्याय किया 
है। इसलिये हम कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि ये भी अपने अन्य भाइयों 
के जीवन स्तर पर पहुंच जायें। अगर वह खुद भी यह चाहें कि उनको एक अलग 
समुदाय समझा जाये तो मैं इसका विरोध करूंगा। मैं उनको अलग नहीं मानता हूं। 
जहां तक अनुसूचित आदिम-जातियों का सम्बन्ध है वह अछूत नहीं हैं। उदाहरण 
के लिये भीलों को ही लीजिये, वह अछूत नहीं हैं। वह केवल पिछड़े हुए हें। 
पर इन्हें भी अनुसूचित आदिम जातियों में शामिल किया गया है। इनके लिये जो 
विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया जाने वाला है उसे इनकी तरफ विशेष रूप से 
ध्यान देने की जरुरत है। 


मैं तो यही महसूस करता हूं कि अनुच्छेद 30। अपने संविधान के लिये एक 
कलंक ही है। मैं चाहता हूं कि इसे हटा दिया जाये। मैं नहीं चाहता हूं कि संविधान 
में 'पिछड़े हुए वर्ग” शब्दों का उल्लेख भी आये। इसका उल्लेख हमारी बुद्धि पर 
एक प्रबल लांछन होगा। जो लोग शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनके लिये 
राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों वाले अध्याय में हमने इस आशय का उपबन्ध 
रखा है कि राज्य की यह कोशिश होनी चाहिये कि दस साल के भीतर देश का 
प्रत्येक पुरुष स्त्री और बालक शिक्षित बना दिया जाये। जब देश का प्रत्येक नागरिक 
शिक्षा की दृष्टि से समुन्तत हो जायेगा तो यहां पिछड़ा हुआ कौन समझा जायेगा। 
तब यहां कोई पिछड़ा वर्ग न रह जायेगा। सामाजिक दृष्टि से वह फिर समुन्नत 
हो जायेंगे। शिक्षित होने पर आदमी अपनी स्थिति को समाज में अच्छा बना लेता 
है। इसलिये मूल बात है शिक्षा जिसके लिये हमने निदेशक सिद्धान्तों में व्यवस्था 
कर दी है। इस बात को मैं मूल अधिकारों में रखना अधिक पसन्द करता। दस 
वर्ष के अन्दर यहां सभी शिक्षित हो जायेंगे और फिर आपको एक आदमी अशिक्षित 
नहीं मिलेगा। यह जरूर है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति में कई कठिनाइयां सामने 
आयेंगी किन्तु मुझे विश्वास है कि हमारी वर्तमान सरकार यह जरूर करेगी कि 
दस साल के अन्दर सभी शिक्षित हो जायें, यहां का हर स्त्री पुरुष शिक्षित हो 
जाये। और तब हमें इस बात का गर्व होगा कि हमारा हर नागरिक अपनी जुबान 
में लिख पढ़ सकता है। 


इसलिये श्री गुप्तनाथ सिंह के संशोधन का मैं विरोध करता हूं। इसका कोई 
प्रयोजन नहीं है। इसका प्रयोजन तभी है जब हम किसी पर कृपा करना चाहते 
हों और इसलिये उसे पिछड़े हुए वर्ग में शामिल करना चाहते हों। डॉ. अम्बेडकर 
द्वारा प्रस्तावित संशोधन हमारे प्रयोजन के लिये काफी है। जब इसमें किसी सीमित 
अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़े समय 
के अन्दर ही ये अनुसूचित वर्ग इस हालत में न रह जायेंगे। ये सभी शेष समाज 
के स्तर पर पहुंच जायेंगे और हम यह देखेंगे कि अपने संविधान में इसके बाद 
अनुसूचित वर्गों का उल्लेख नहीं रह जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तावित 
अनुच्छेद का समर्थन करता हूं और इस बात का विरोध करता हूं कि संविधान 
में नौकरियों के बारे में किसी तरह के शिक्षण का उपबन्ध रखा जाये या रक्षण 
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का उल्लेख भी किया जाये। जब विधान मंडलों के सम्बन्ध में हमने स्थान रक्षण 
की व्यवस्था को उठा लिया है, तो नौकरियों के बारे में हम किस मुंह से इस 
व्यवस्था को रखने की बात कह सकते हें। 


यह बात बहुत बुरी मालूम पड़ती है। हमारे नेता सरदार पटेल ने, अभी उस 
दिन जब विधान मण्डलों में प्रतिनिधान का प्रश्न उठाया गया था तो इस बात को 
यहां स्पष्ट कर दिया था। आज माननीय मित्र सरदार हुकम सिंह ने पारसी समाज 
को भी पिछड़े हुए वर्ग में रख दिया है इस आधार पर कि वह इस सम्बंध में 
विशेष अधिकार चाहते हैं। मेरे समाज में नौकरियां या विधान-मण्डलों के बारे में 
कभी किसी भी विशेषाधिकार की मांग नहीं की है। वे इन जगहों में आये अपनी 
योग्यता के बल पर और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि भारत-शासन 
में जितने भी पारसी हैं--भारत शासन की सेवाओं में कुछ पारसी हैं--वह अपनी 
योग्यता के बल पर आये हैं न कि किसी की कृपा के बल पर। देश का बहुसंख्यक 
समुदाय इस बात को जानता है और इस प्रश्न को हम उसी पर छोड़ते हैं। हम 
जानते हैं कि वे इस बात को समझ सकते हैं। अपने संविधान के अनुसार भविष्य 
में सेवाओं के लिये योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति होनी चाहिये और किसी 
बात के आधार पर नहीं। मैं इस बात पर जोर देता हूं। एक समुदाय या दूसरे 
समुदाय पर कृपा दिखाने की पद्धति चलाई है यहां अंग्रेजी हुकूमत ने। हमने इस 
बात का अधिकार अब राष्ट्रपति को दिया है कि कौन लोग पिछड़े हुए हैं इसका 
निर्णण वही करेगा। आज बरसाती मेंढकों की तरह पिछडे हुए वर्गों के नाम पर 
बहुत से संगठन उत्पन्न हो जायेंगे और अपना राष्ट्रपति एक बड़ी जटिल स्थिति 
में पड़ जायेगा क्योंकि सभी समुदाय उस पर इस बात के लिये जोर डालेंगे कि 
उनके समुदाय को पिछड़ा हुआ वर्ग माना जाये। मुझे दुख है कि यह खण्ड रखा 
गया है किन्तु उम्मीद यही करता हूं कि अनुच्छेद 30। जो संविधान में रखा गया 
है वह केवल नाम के लिये ही बना रहेगा पर इस पर कभी अमल नहीं किया 
जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं मूल प्रस्ताव का प्रबल समर्थन करता हूं और सारे 
संशोधनों का विरोध करता हूं। 


*पाननीय सरदार वलल्‍लभभाई पटेल (बम्बई: जनरल): अध्यक्ष महादेय, इस 
अनुच्छेद पर बोलने का मेरा कत्तई कोई इरादा नहीं था किन्तु जब मैंने यहां यह 
स्पष्ट आरोप लगाते सुना कि चूंकि कांग्रेस पार्टी का यहां बहुमत है इसलिए वह 
अपने उन वचनों की कोई परवाह नहीं करती है जो उसने सिखों को दे रखे हें 
बल्कि उन्हें वह भंग कर रही है तो मुझे विवश हो कर बोलना पड़ा। सिखों की 
ओर से या उनके किसी प्रतिनिधि की ओर से इस आरोप को सुनकर मुझे घोर 
दुःख हो रहा है। यह बात कही है सरदार हुकम सिंह ने। एक दूसरी जगह और 
दूसरे मौके पर मैंने उन्हें इस बारे में साफ साफ समझा दिया था किन्तु फिर भी 
वह यह प्रश्न उठा रहे हैं। आज मैं इस आरोप का जवाब दे देना चाहता हूं। 
और अन्य बातों के बारे में नहीं समझता कि मुझे बहस में जाने की या कुछ 
भी कहने की कोई जरुरत है पर जहां तक इस आरोप का सम्बन्ध है कि कांग्रेस 
ने सिखों को जो वचन दे रखे थे, उनको वह भंग कर रही है मैं स्थिति को 
जरूर समझ लेना चाहता हूं। 
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आपका आरोप यह है कि हम अपने वचनों को तोड़ रहे हैं हमने उस वचन 
को भंग किया जो सन्‌ 923 में हमने दिया था और फिर सन्‌ 46 और सन्‌ 
47 में जो वचन हमने दिये उसे भी हमने भंग किया। मैं नहीं जानता कि किन 
वचनों का आप उल्लेख कर रहे हैं। अगर आपका संकेत हैं 4923 के वचन की 
ओर भारत तथा पाकिस्तान के विभाजन की ओर तो मैं उनको यह बता देना चाहता 
हूं कि विभाजन के विरुद्ध एक भी सिख की आवाज नहीं उठी थी। बल्कि तथ्य 
यह हे कि पंजाब के विभाजन की मांग करने में सिख ही सबसे आगे थे। रावलपिंडी 
और मुलतान में खून खराबा होने पर सिख लोग बुरी तरह घबरा गये थे और 
वह बहुत विपत्ति में पड़ गये थे जो स्वाभाविक ही था। कांग्रेस ने उनके साथ 
पूरी हमदर्दी दिखाई थी। उस समय देश के अन्य भागों में ऐसी ही दुःखद घटनायें 
हो रहीं थी और उसके बाद खून खराबा शुरू हो गया लाहौर, अमृतसर तथा पंजाब 
के अन्य भागों में। भारत के विभाजन की बात हमने उसी समय स्वीकार की 
थी और सिखों की पूर्ण सहमति से स्वीकार की थी। सिख लोग सर्वसम्मति से 
एकमत हो विभाजन पर राजी थे। अब हम पर यह आरोप लगाना कि हमने वचन 
भंग किया और विश्वासघात किया एक ऐसी बात है जिसे समझने में में सर्वथा 
असमर्थ हूं सिख समुदाय के लिये जो एक वीर समुदाय है, हम पर इस तरह 
का दोषारोप करना कभी ठीक नहीं है। अगर सिख विभाजन के विरुद्ध होते तो 
हमें क्या हक था कि देश का और पंजाब का विभाजन करते? हम ऐसा कभी 
नहीं करते। जब उन्होंने भी यही कहा कि देश हित के लिये विभाजन करना ही 
ठीक है और हमें राय दी कि देश विभाजन की बात हमें मान लेनी चाहिये इस 
शर्त के साथ कि पंजाब का भी विभाजन किया जाये, हमने विभाजन को स्वीकार 
कर लिया। यह तो हुआ सन्‌ 929 के वचन के बारे में। 


सन्‌ 946 के वचन की वह चर्चा करते हैं। अगर वह हवाला देते हें 
अल्पसंख्यक समिति की सिफारिशों का तो उनकी बात मैं समझ सकता हूं। उसे 
मैं विस्तारपूर्वक्क समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इस बारे में हुआ क्‍या 
है? पर मैं नहीं जानता कि सन्‌ 946 के वचन से उनका मतलब कया है, कांग्रेस 
नेताओं ने आखिर क्‍या वचन उन्हें दिये हैं, यह मैं नहीं समझा पर अगर उन्हें 
वचन दिये तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा कांग्रेसमेन होगा जो उस से हटेगा 
पर सिख नेताओं के.... उनमें से कुछ के मनोविज्ञान को समझने में असमर्थ हूं 
जो सब पर ही प्रायः विश्वास भंग का दोषारोप करते हैं और हमेशा यह शिकायत 
करते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हे। 


आप सेना की ओर देखिये। क्‍या सिखों को वहां संख्या से बहुत अधिक 
प्रतिनिधान नहीं मिला है। हम उनके संरक्षण में हें और उनका विश्वास करते हें 
और एक भी ऐसा अफसर नहीं है जो हमारे लिये निष्ठा न रखता हो। व्यर्थ आप 
इस तरह की भावनायें क्‍यों पैदा करते हैं? आखिर आप चाहते क्‍या हैं? 


जब अल्पसंख्यक समिति ने मंत्रणा समिति में अपना पहला निर्णय स्वीकार किया 
था उस समय मैं उसका सभापति नियुक्त किया गया था और मैं सभी अल्पसंख्यक 
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वर्गों को साथ लेकर चला था। अल्पसंख्यक समिति और मंत्रणा समिति के निर्णय 
प्रायः सर्व सम्मति से स्वीकृत हुए थे। इन समितियों के कामों की इस सभा ने 
सराहना की थी। और इसके लिये मुझे धन्यवाद दिया था। समय बीतता गया और 
अल्पसंख्यक समुदाय खुद यह अनुभव करने लगे कि हमें अपने निर्णय पर पुनर्विचार 
करना चाहिये। महान देशभक्त ईसाई नेता के नेतृत्व में उन्होंने यह प्रस्ताव पास 
किया कि रक्षण की व्यवस्था को वह उठा देना चाहते हैं। किस रक्षण को उठाने 
का प्रस्ताव उन्होंने पास किया था? न सिर्फ नौकरियों में स्थान रक्षण की श्षुद्र व्यवस्था 
को बल्कि विधान मंडलों के लिये स्थान रक्षण को जो बड़ी व्यवस्था थी उसको 
भी वह नहीं रखना चाहते थे। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों विधान मण्डलों में वह 
यह व्यवस्था नहीं चाहते थे। 


वह सब इस बात पर राजी थे कि संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था रखी जाये 
और पृथक्‌ निर्वाचन की साम्प्रदायिक व्यवस्था से अब हमारा कोई भी वास्ता न 
रह जाये। उन्होंने जब यह इच्छा प्रकट करी तो मैंने अल्पसंख्यक समिति की और 
मंत्रणा समिति की एक बैठक बुलाई। उनके कहने पर ही यह निर्णय किया गया 
था। सिखों का कहना हमेशा यही था कि “अगर सभी अल्पसंख्यक इस पर राजी 
हों तो हम भी इस पर राजी हैं हम अपने लिये कोई अलग व्यवस्था नहीं चाहते 
हैं। हम अपने लिये कोई खास सुविधा नहीं चाहते हैं। हम अपने पांव पर खडे 
रह सकते हें।” हमेशा ही, कांग्रेस के अन्दर या बाहर सिखों का कहना यही रहा 


है। 


जब यह प्रस्ताव लाया गया था और उस पर विचार होने जा रहा था तो पंजाब 
के कई सिख प्रतिनिधि मेरे पास आये और यह कहा कि जहां तक सिखों की 
अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है उनको वही सुविधा मिलनी चाहिए जो हिन्दू समाज 
के अनुसूचित जातियों को दी जा रही है। ओर इस सम्बन्ध में सिखों से पृथक 
व्यवस्था उनके लिये होनी चाहिये। उनकी इस बात का अनुसूचित जातियों के हर 
आदमी ने यह कह कर विरोध किया था कि सिखों में कोई अनुसूचित जाति नहीं 
है और अगर है तो वह सिख नहीं है। “इसलिये” उनका कहना यह था कि 
“आप उनके लिये पृथक्‌ व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इसी सुविधा के लिये तो 
अनुसूचित जातियों के लोगों को बलातू सिख बनाया जा रहा है।” इस सम्बन्ध में 
उनकी शिकायत यह थी। दूसरी तरफ सिखों का कहना यह था कि “अनुसूचित 
जातियों के बहुत से लोग सिख बने हैं पर वह स्वेच्छा से बने हैं बलातू नहीं। 
वह स्वेच्छा से हमारे समाज में आये हे अगर आप इनको सिख नहीं मानते है 
तो यह सबके सब हिन्दू समाज में वापस चले जायेंगे और हमारा नुकसान होगा।” 


सिखों में किसी वर्ग को अछूत या अनुसूचित जाति का मानना हमारे विश्वास 
के विरुद्ध था क्योंकि सिख धर्म अस्पृश्यता को मानता नहीं है। सिखों में कभी 
कोई वर्ग अनुसूचित जाति कह कर नहीं स्वीकार किया गया है। पर चूंकि सिखों 
ने कांग्रेस के विरुद्ध और हमारे विरुद्ध लगातार इस बात की शिकायत करनी शुरू 
की तो अनुसूचित जातियों के लोगों को मैंने बड़ी कठिनाई से इस बात पर राजी 
किया कि शान्ति के लिये वह सिखों की बात मान लें। मंत्रणा समिति के सदस्यों 
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को भी इस बात को मानने पर राजी किया। और यह बात मंजूर की गई एक 
शर्त पर जिसको सिख प्रतिनिधियों ने लिखित रूप में स्वीकार किया। वह शर्त यह 
थी कि इसके बाद सिख लोग और कोई सवाल न उठायेंगे। 


तत्पश्चातू जब यह प्रश्न मंत्रणा-समिति के सामने आया तो सरदार उज्जल सिंह 
ने यह सवाल उठाया कि “नौकरियों के बारे में हमारे लिये क्या किया गया है?” 
मेंने कहा “आप के प्रतिनिधियों ने लिखित रूप में यह स्वीकार किया है कि और 
कोई मांग वह नहीं अब आगे रखेंगे।” ज्ञानी करतार सिंह भी मंत्रणा समिति में 
उपस्थित थे और उन्होंने उठकर यह कहा कि “नहीं, इस सवाल को हम प्रान्तों 
में तय कर लेंगे। इसे यहां उठाने की जरुरत नहीं हे।” 


ऐसी सूरत में कांग्रेस पर वचन भंग का आरोप लगाने से क्‍या लाभ? आपने 
जो वचन दिया है उसे मत भंग कीजिये और दूसरों पर वचन भंग करने का दोषारोप 
न कीजिये। यदि अब आप यह कहते हैं जैसा कि सरदार हुकुम सिंह ने कहा 
है, कि ये लोग तो सिखों की अनुसूचित जातियों को फायदा पहुंचाना चाहते थे 
इसलिये उन्होंने यह शर्त मान ली थी पर इनका यह काम गलत था तो ठीक 
है। आप अपने वचन पर फिर विचार कर लीजिये और मैं अपने वचन पर पुनर्विचार 
कर लूंगा। आपने जो रियायत ली है उसे वापस कर दीजिये और आपको, अगर 
चाहते हैं तो वह टुकड़े मिल जायेंगे जिनकी मांग आप कर रहे हैं। 


सेवाओं में आखिर आप क्‍या लेंगे? आज भी आखिर सिख क्‍या करते हें? 
अन्य दूसरे समुदाय क्‍या कर रहे हैं? जहां तक सेवाओं का सम्बन्ध है सभी 
बडी-बड़ी जगहें या सभी जगहें जिनके लिये प्रतियोगिता के आधार पर नियुक्तियां 
होती हैं, उनके लिये साम्प्रदायिक आधार पर रक्षण की कोई व्यवस्था है नहीं। ऐसी 
जगहों के लिये अभ्यर्थी लिये जाते हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा फिर आप लड़ 
रहे हैं क्या छोटी मोटी जगहों के लिये--चपरासी और क्लर्क की जगहों के लिए। 
क्या आपकी अब यह स्थिति हो गई है कि यह कहें कि सिख चपरासी या क्लर्क 
पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। इस तरह अब अपने समुदाय को उन्नत बनाना चाहते 
हैं क्या? अगर यह बात है तो मुझसे कहिये। अपनी अनुसूचित जातियों के लिये 
आपको जो मिला है उसे छोड़ दीजिये ओर संविधान सभा को मैं इस बात के 
लिये राजी कर लूंगा कि आप जो चाहते हैं आपको वह दे दिया जाये पर इसके 
लिये आप पीछे पछतायेंगे। 


आप कहते हैं कि पटियाला तथा पूर्वी पंजाब-राज्य-संघ में यह व्यवस्था नहीं 
है। किन्तु आज की शिकायत की सुनवाई यह सभा नहीं कर सकती हे। अगर 
आपको ऐसी कोई शिकायत है तो हमें लिखकर भेजिये। हम लोग इस पर विचार 
करेंगे। किन्तु अपने वचन से पीछे न हटिये और दूसरों पर वचन भंग करने का 
दोषारोप न कीजिये। हम लोग वचन भंग करने वाले आदमी नहीं हैं। सिख समुदाय 
के प्रति हर तरह से सहानुभूति बरती जायेगी और हर तरह से उसका ख्याल रखा 
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जायेगा क्‍योंकि यह समुदाय एक खास इलाके में बसा हुआ है। यह एक छोटा 
समुदाय है पर एक बहादुर समुदाय है जो किसी भी विरोधी के सामने अपनी 
आन पर डटा रह सकता है। अपनी इस साहस भावना को बराबर यह कह कर 
नष्ट न कीजिये कि “हम चोट खाये हुए हैं, हम असहाय हैं, हम अल्पसंख्यक 
हैं, हम अनाथ हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हें।” 


इस तरह का मनोभाव आपके समुदाय को ही हानि पहुंचायेगा और किसी को 
नहीं। समुदाय को नुकसान पहुंचाने से राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है। आपको यह 
राय मैं बहुसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के नाते नहीं दे रहा हूं बल्कि सिख समाज 
का एक भैवी होने के नाते दे रहा हूं। मैं आपको सलाह दूंगा कि हमेशा यह 
कह कर कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है आप इस तरह का वातावरण 
न पैदा कीजिए अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे सिख समुदाय को ही क्षति 
पहुंचेगी। 

जब रक्षण व्यवस्था को उठाने का निर्णय मंत्रणा-समिति ने किया था तो हमने 
स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया था और सभी समुदायों ने इसे अच्छी तरह 
समझ लिया था। मंत्रणा-समिति का निर्णय जब इस सभा के सामने स्वीकृति के 
लिये रखा गया था, तो मैंने यह साफ साफ समझा दिया था कि स्वतन्त्र भारत 
के असाम्प्रदायिक राज्य का जो यह संविधान बन रहा है उसमें साम्प्रदायिक आधार 
पर किसी उपबन्ध को रख कर उसे कृत्सित न होने दिया जायेगा। उस समय 
सब लोगों ने इस निश्चय को सहर्ष स्वीकार किया था। 


यह कहा जाता है कि यदि प्रान्तों में कोई प्रबन्ध इस सम्बन्ध में किया जाता 
है तो संविधान सभा ने मूलाधिकार सम्बन्धी जो उपबंध रखे हैं वह उसमें बाधक 
होगा। मैं आपको बता दूं कि आपकी रजामन्दी से बिना कोई बात मन में रखे 
साफ गोई से अगर कोई व्यवस्था की जाती है तो उसमें कोई भी बात बाधक 
नहीं हो सकती है। मूलाधिकारों में जो उपबन्ध रखा गया है वह उस व्यक्ति के 
लिये जिसे नुकसान पहुंचा हो। किन्तु अगर पंजाब के लिये आप कोई घरेलू इन्तजाम 
पदों के बारे में समुदायों की रजामन्दी से करते हैं तो उस पर किसे आपत्ति होगी? 
किन्तु पहले यह कीजिये कि अपने प्रान्त में ऐसी कोई व्यवस्था करने के लिये 
अनुकूल वातावरण तो पैदा कर लीजिये। असल में सम्प्रदायों के बीच कलह का 
जो वातावरण अरसे से बना हुआ है वही उनमें अविश्वास भाव पैदा करता है 
और कठिनाइयां उत्पन्न करता है। आपको अपने प्रान्तीय काम के लिये हमारा समर्थन 
और सहानुभूति हमेशा मिलेगी क्‍योंकि आप के प्रान्त को बड़ी यातनायें झेलनी पड़ी 
हैं। इसे बड़ी चोट पहुंची है और अभी भी इसके जख्म भर नहीं पाये हें। इस 
जख्म को अच्छा करने में, हम सबको और आप लोगों को तो खास तौर पर मदद 
देनी चाहिये। इसलिए हम सबको मिल कर इस बात की कोशिश करनी चाहिये 
कि इस प्रान्त के नेतिक बल को, इसकी शक्ति को समुन्नत करें क्योंकि वस्तुतः 
यह प्रान्त हमारा सीमावर्ती प्रान्त है। ऐसा होने पर आपको कोई शिकायत न रह 
जायेगी। 
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[माननीय सरदार वल्‍लभभाई पटेल] 


मैं पूछता यह हूं कि आखिर सिख-समुदाय पिछड़ा हुआ किस बात में हे? 
क्या व्यापार की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है? या उद्योग धंधा या अन्य किसी 
बात के ख्याल से ही यह पिछड़ा हुआ है? आप अपने को पिछड़ा हुआ क्‍यों 
समझते हैं? इस मनोभाव को ही आप भूल जाइये। अगर आपके साथ कोई अन्याय 
हे ता हमसे कहिये। हम लोग यह देखेंगे कि आपके साथ कोई अन्याय न 
पाये। 


सरदार हुकुम सिंह ने अभी फरमाया है कि “हम अपने वर्तमान नेताओं पर 
तो पूरा भरोसा करते हैं पर भविष्य का क्‍या होगा?” मैं कहता हूं आपमें साहस 
इस बात का होना चाहिये कि आप अपने भविष्य पर भरोसा कर सकें न कि 
वर्तमान नेताओं पर। वर्तमान नेताओं के उठ जाने पर आखिर क्‍या होगा? क्या सरदार 
हुकुम सिंह तब तक जीवित रह जायेंगे? फिर इस बात को क्‍यों उठाते हैं? हमें 
इस बात पर विश्वास करना होगा कि वर्तमान नेताओं के उठ जाने पर इनसे भी 
अच्छे नेता देश को मिलेंगे। अगर देश के भविष्य पर हमारा विश्वास है तो हम 
इस बात पर अच्छी तरह भरोसा कर सकते हैं कि भविष्य में यह देश ऐसे नेताओं 
को पैदा करेगा जो दुनिया के इतिहास में अपना नाम कर जायेंगे। हमने यह बात 
आज सिद्ध कर दी हेै। भविष्य में भी हम इसे दिखा देंगे। यह हिन्दुस्तान है। इसने 
महात्मा गांधी को पैदा किया उस अवस्था में जब राष्ट्र दासता की पाश में बंधा 
था और चारों ओर यहां दासता का जोर था। वह महात्मा यहां से एक अन्य देश 
को गये जहां हम लोग रास्ता नहीं चल सकते थे, जहां तीसरे दर्ज में भी सुरक्षा 
के साथ सफर करना हमारे लिये कठिन था, जहां हम सबके साथ अछूतों का 
सा व्यवहार किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। वहां जाकर इस महात्मा 
पुरुष ने तमाम दुनिया में अपना नाम उजागर किया और संसार को एक नया अस्त्र 
प्रदान किया। वहां से फिर वह इस देश को वापस आये। यहां आकर उन्होंने सिख, 
मुसलमान, हिन्दू तथा का सूचित जातियों को ऊपर उठाया और देश को स्वतनत्र 
बनाया। क्‍या आप सोचते हैं कि अपने वचनों को भंग कर के हम देश के नेतिक 
स्तर को उसकी प्रतिष्ठा और ख्याति को ऊंचा उठाने जा रहे हैं? हरगिज नहीं। 
हम सब इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि हम परस्पर एक दूसरे का विश्वास 
करेंगे। 


यह मैं जानता हूं कि जहां तक मुसलमानों का सम्बन्ध है, वातावरण अभी भी 
वैसा अच्छा नहीं है जैसा कि होना चाहिये। किन्तु इसके कई कारण हैं। इसके 
लिये कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता है। अगर देश विभाजन न हुआ 
होता तो शायद हम अपने मतभेदों को अब तक दूर कर दिये होते। किन्तु देश 
का विभाजन हो गया और आपस की रजामन्दी से यह विभाजन हुआ जिसके 
फलस्वरूप कितनी घटनायें हुई पर विभाजन के बाद से पाकिस्तान में जो कुछ 
हो रहा है उसकी प्रतिक्रिया यहां होती है जिसके दबाव के लिये हमें रात दिन 
यहां संघर्ष करना पड़ता है। 


एक असाम्प्रदायिक राज्य के शासन को ऐसी अबस्था में शान्तिपूर्वक चलाने में 
क्या बड़ी-बड़ी कठिनाइयां आती हैं इसे आप नहीं जानते हैं। आज दुनिया की ऐसी 
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स्थिति है कि हम अपनी इच्छानुसार कोई स्वतन्त्र कार्यवाही नहीं कर सकते हैं अन्याय 
किये जाने पर भी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, रूकना और सोचना समझना पड़ता 
है क्‍योंकि संयुक्त-राष्ट्रटसंघ नाम से एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित हो गई है जो 
दिन रात दुनियां की स्थिति पर निगाह रखती है और इस बात की कोशिश करती 
है कि शान्ति कैसे कायम रखी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्रटसंघ के काम के बारे 
में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। किन्तु 
हमारा पड़ौसी पाकिस्तान, चाहे कोई मौका हो, या न हो, हमेशा दुनियां में हमें बदनाम 
करने का और धमका कर कुछ पाने का मौका ढूंढा करता है। इसलिये हमें खास 
तौर पर सावधान रह कर चलने की जरुरत है। वचन भंग करते हैं वे लोग और 
इसका दोषारोप करते हैं हम पर। बिना अन्य देशों को इसका हवाला दिये या बिना 
इसका ख्याल किये कि अन्य देशों की प्रतिक्रिया कया होगी हम इस समस्या के 
समाधान के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हें। 


इसलिये मैं कह रहा हूं कि हमें सावधान होकर चलने की जरुरत है। ऐसी 
आभ्यंतरिक कठिनाइयां पैदा करके जिसमें कि विभिन्‍न समुदायों में यहां कलह हो 
सकता हो, आप हमारी कठिनाइयां और न बढाइये। समस्या के समाधान में आप 
हमारी सहायता कीजिये और इसमें आपका लाभ होगा और सारे देश का लाभ होगा। 
नौकरियों के बारे में अल्पसंख्यक समुदायों के लिये छोटे मोटे उपबन्धों की मांग 
का परित्याग करके आप फायदे में रहेंगे और इसके लिये आपको पछताना न पडेगा। 
ऐसी बातों के लिये लड़िये जिनसे सारे देश को लाभ पहुंचता हो। इसकी चेष्टा 
कीजिये और इसके लिये जमीन तैयार कीजिये। दो प्रान्तों में आपके बडे-बडे स्वार्थ 
निहित हैं। बंगाल की समस्या भिन्‍न जरूर है पर पंजाब की तरह वहां भी कई 
समस्‍यायें वर्तमान हैं। इन समस्याओं का समाधान केन्द्र नहीं कर सकता है बल्कि 
इनका समाधान करना होगा इन प्रान्तों के निवासियों को ही। इसलिये मैं यह निवेदन 
करूंगा कि जो लोग देश हित का ख्याल रखते हें उन्हें इस अविश्वास और असहमति 
के वातावरण को दूर करके एक अनुकूल वातावरण पैदा करने की कोशिश करनी 
चाहिये। 


मैं यहां जवाब में बोलने के लिये जो आया हूं वह केवल इसी बात के लिये 
कि कांग्रेस पर लगाये गये आरोपों का जवाब में दे दूं। मुझे आपका आरोप सुनकर 
बड़ा दुख हुआ है। न तो मैंने और किसी भी कांग्रेस जन ने यहां केन्द्र में कोई 
भी ऐसी बात की है जिससे सिखों को हम पर अविश्वास करने का कारण मिल 
सकता हो। आप कुछ भी क्‍यों न करें पर हम कभी ऐसी बात न करेंगे जिससे 
आप हम पर अविश्वास कर सकें। इसलिये यहां मैं आखिरी बार संसद के एक 
जिम्मेदार सदस्य के नाते आपसे यह अपील करता हूं। आप जो भी चाहते हैं उसके 
लिये आप अवश्य कहिये पर अपनी गलतियों के लिये दूसरों को दोषी न बनाइये। 
मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप अब भी यही महसूस करते हैं कि 
जो सुविधायें आपने हमसे प्राप्त की हैं वह ऐसी नहीं हैं कि उनके लिये आप 
अपनी इस मांग को छोड़ दें तो आप उन सुविधाओं को छोड दीजिये। अगर आप 
अपनी इस मांग को ही अच्छा समझते हैं तो आपको वह दे दी जायेंगी। किन्तु 
इस बात पर आप आपस में विचार करके एक फैसला कर लीजिये। किन्तु दोनों 
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[माननीय सरदार वलल्‍लभभाई पटेल] 


ओर न चलिये। आपका एक वर्ग आकर पहले कुछ सुविधायें प्राप्त कर ले जाता 
है और अपने समुदाय के लोगों को यह वचन दे देता है कि उसे यह सुविधायें 
प्राप्त रहेंगी। इसके बाद एक दूसरा वर्ग आकर हम पर यह आरोप लगाता है कि 
हमने उसे अमुक-अमुक और सुविधायें नहीं दी हैं जिसके लिये वह आतुर हे। 
इन मसलों को तय करने का यह तरीका नहीं है। पहले आप लोग मिल कर 
यह तय कर लीजिये कि आप चाहते क्या हैं। अगर आपने यह तय नहीं किया 
है तो यह आपकी गलती है हमारी नहीं। आखिर यह तो तय कीजिये कि आप 
चाहते क्‍या हैं। आप एक बहुत ही क्षुद्र बात मांग रहे हैं जिसका मंजूर करना संविधान 
में एक कलंक रखना होगा। अभी उस दिन हम सभी बातों पर सहमत हो गये 
थे और सबने खुशी-खुशी उसे मान लिया था। इसलिये आपने जो कुछ भी पहले 
तय कर लिया है उससे सन्तुष्ट रहिये और मैं आपको बताता हूं कि इसके लिये 
आपको कभी न पछताना पडेगा। (ग्रशंसा-ध्वनि) 


“अध्यक्ष; बहस को जारी रखने की जरुरत हे क्‍या? 
*सदस्यगण: नहीं, नहीं। 


*भ्री एच.वी. पातस्कर (बम्बई: जनरल): मैं यह प्रस्ताव रखता हूं श्रीमान्‌ कि 
इस प्रश्न पर अब मत लिया जाये। 


*सरदार हुकुम सिंहः मैं सादर यह कहना चाहता हूं श्रीमान्‌ कि संविधान में 
कहीं भी ऐसी कोई बात मुझे नहीं दिखाई दी है जिसे हमने इतनी बड़ी कौमत 
चुका कर लेना मन्जूर किया हो। 


*थ्री महावीर त्यागी (संयुक्त प्रान्त: जनरल): मैं आपसे यह अपील करना 
चाहता हूं श्रीमान्‌ कि इस महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर अभी पूरी तरह विचार नहीं किया 
गया है। यह देखना आपका काम है कि बहस बन्‍्दी के प्रस्ताव को स्वीकार करना 
ठीक है या नहीं। 


“अध्यक्ष: में इसे देख रहा हूं और इस प्रस्ताव को मानने के लिये तैयार 
हू। 

“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: जो कुछ कहा गया है उससे अधिक मुझे 
कुछ नहीं कहना है। 

अध्यक्ष: अब में श्री गुप्तताथ सिंह के संशोधन नं. ]7 पर मत लूंगा। 

*थ्री गुप्तनाथ सिंहः मैं इसे वापस लेने की अनुमति मांगता हूं श्रीमान। 

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया। 
“अध्यक्ष; अब हम आते हैं श्री कामत के संशोधन पर। 
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*थआ्री एच.वी. कामतः मैं इसे मसौदा समिति के सदविवेक पर छोड़ता हूं, 
श्रीमान। 


*अध्यक्ष: इसमें केवल शाब्दिक हेर-फेर की बात कही गई है सुतरां उसे मसौदा 
समिति पर छोड़ा जा सकता है। अब में सरदार हुक्म सिंह के संशोधन नं. 256 
पर मत लूंगा। 


प्रश्न यह है:- 


“कि सूची 2 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन नं. 23 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 
296 के साथ यह खण्ड जोड़ा जाये। 


(2) गाए का कां$ड भाएटरल ता का कार 40 एण 6 एगाशॉपाणा 
शा] छार्एला। ॥6 996 गणा गा्गताएं थाए कञाएजंशरंणा णि ॥6 725९27॥०ण7ा 
ण ॥[79णापए्राका$ड ण छ088 जी क्‍9ए४0फ्रा एण भाए ग़ा0फगरञाए ८एण्गाप्राा। 
जाला, का ॥6 ०गाणा एी ॥6 9946 45 ॥0 3020तप४८७४ 7्का28इथा९त वा 
6 $2ण065$ प्रात ॥6 996. 7 


[(2) संविधान के इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 0 की कोई बात राज्य को, 
ऐसे किसी अल्पसंख्यक समुदाय को, जिसको राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं 
में पर्याप्त प्रतिनिधान नहीं प्राप्त है, नियुक्तियों या पदों के लिये उपबंध करने 
से नहीं रोकेगी।] 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः-- 


“कि संशोधन सूची के संशोधन नं. 363 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 296 के 
स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये: 


“296. पल (एीगाग5$ एा 6 गरल्ाएंढा$ एा 6 छागा$ ते इलाल्त- 
5लाल्वपरीटत (2४९5४ थात 6 छ8लाल्वप्रीट्व प्राढत (886९४ का। 
पुजंएट8 आधी 56 बवप्सा गरा0 टणाओंतलाबांगा,... >ीर्वपराल्त पगं088 00 
णाओंडलाए जी) गिल परक्षाशाक्षाट्ट छत. 76% पी 
लीलंशसाएएज़ रण बवागग॥97णा] ॥ ॥6 ॥9ेताए 
णए ब[एगागगराशा$ 00 इछाशंरट5 थाव छु0छ88$ का एणाल्लांणा जा 
बी6 राशि णएी वील पाणा ता णएणी 8 99८. 7 


[296. संघ या राज्यों के कार्यों से संसक्‍्त सेवाओं सेवाओं और पदों के लिये 
और पदों के लिये नियुक्तियां करने में प्रशासन-कार्य.. अनुसूचित जातियों और 
पटुता बनाये रखने की संगति के अनुसार आदिम जातियों के दावे। 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमवासियों 
के सदस्यों के दावों का ध्यान रखा जायेगा।] 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
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“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 
“कि अनुच्छेद 296 यथा संशोधित रूप में संविधान का अंग समझा जाये।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 296 यथा सशोधित रूप में संविधान में शामिल किया गया। 


अनुच्छेद 299 
*थ्री के.एम. मुन्शी (बम्बई: जनरल): मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:- 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63 के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 299 के स्थान पर 
यह अनुच्छेद रखा जाये- 


5एव्टंग 0ीएशणि 299, (]) व्हाल जाग 96८ 3 5छब्लंग॑णील्शा 0 6 

टिक 92टा०व766 (2४९४ थाव 6 80०0९07९6 व7765 ॥0 96 

५0०॥९११स्‍०१ 77865, 

०. ॥0णा6०९१ 9छजए ॥6 श€ष्ावलशा., 

(2) के शा] 96 ॥6 तंपाए ए ॥6 5$&छ९टांबी (ीएश' 0 

वाएटराशध०८ थ। गराधाला$ टॉगाए 00 ॥6 ४र्ववएप्रथनत5 
07शक46९ ईणा ॥6 8०१९0 (3४९६४ भ्राव 820०007606 
[ु।-068४ प्रात हा5$ एणाशाप्राणा ॥270 70900॥0 (0 ॥6 
शगिटडातला पफ्णा ॥6 एण[तवाए एण ॥05९ ४र४व०९प्रथ्नत5 
2. 5पटी ग्राशिए३5$ 38 ॥6 शिट्शतवद्ञा। ॥39 कारल, भा 
6 शिट्श्तद्ञा 9] ट॒वप5९८ 2। इपटा 7०79णॉ5 ॥0 9८ 
[30 #णर €४९०॥ जि0प्र5८ णएण शि्रीक्राशा., 


(३3) का गांड थार, रह एर्शहालाटट ॥00 ॥6 5लाब्वालव 
(3४९5४ भाव 8लाल्व6त वफएठ5 जीभ] 96 र०णाशरापटत 
35 वाएप्रधाह ॥6 कर्शलिाशारट 00 5प्रता णराक्ष 942९फ्रब्मात 
20]95525 35 6 शिटल्शंवशा गा47 णा 7९८टाफ़ा एण ॥6 
॥_ठएुणा णएणा 8 (एणगागइछणा ॥एणा०१ प्रात ९0४प५४८ 
(]) एा थभाए।[6 30]। ०एी कांड एणाइवपाणा 09५ 
ण०वला 5962०॥.कजि भाव 250 ॥0 6 श«७ाव९2]0-ातांधा 
2९)॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 299. () अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम 
आदिमजातियों इत्यादि के लिये जातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे 
विशेष पदाधिकारी। राष्ट्रति नियुक्त करेगा। 
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(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये इस 
संविधान के अधीन उपबन्धित परित्राणों से सम्बद्ध सब विषयों 
का अनुसंधान करना तथा उन परित्राणों पर कार्य होने के सम्बन्ध 
में ऐसी अन्तराविधियों में, जेसी कि राष्ट्रपति निदिष्ट करे, राष्ट्रपति 
को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा तथा राष्ट्रपति 
ऐसे सब प्रतिवेदगों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 
रखवायेगा। 


(3) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम-जातियों 
के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, 
जिनको कि राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 30। के खण्ड 
(]) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश 
द्वारा उल्लिखित करे तथा आंग्ल-भारतीय समाज के प्रति निर्देश 
भी हें।] 

इस संशोधन पर मुझे कुछ कहने की जरुरत नहीं हे। विशेष प्राधिकारी की 
व्याख्या इस उद्देश्य से की जा रही है कि संविधान के अन्य अनुच्छेदों द्वारा जो 
राजनैतिक परित्राण दिये गये हैं उनकी वह देखभाल कर सके। इन शब्दों के साथ 
मैं यह अनुच्छेद उपस्थित करता हूं। 


*अध्यक्ष: पहले मैं उन संशोधनों को लूंगा जो श्री मुंशी के संशोधन के सम्बंध 
में आये हैं। 
(संशोधन ने 78 पेश नहीं किया गया।) 
*थ्री आर.के. सिधवाः मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान्‌:-- 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 64 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खण्ड (3) 
में (40 छपलणा गाल 92०९ए्रच्चात 0]85525...! 


किन्तु यहां 'पिछड़े हुए वर्ग” रखा नहीं गया है। श्री मुंशी ने केबल अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का ही यहां उल्लेख किया है। अगर यह 
बात है तो मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहूंगा। 


*अध्यक्ष: खण्ड (3) में श्री मुंशी ने यह कहा हैः-- 


“पग जा$ क्रा।ए6, 6 कर्शलला०ए6 00 ॥6 8ट64व76९0 (३४८४ भाव $00९4- 
परत वफ्ए65 आग] 906 टणाशरापटत 60 गालप्क्राए 6 ॥र्शलाशाए8 00 हपटा 
0०गालशा 924०म्रचात 0]855258 35 ॥6 शिल्छातला। ॥3979 णा 7९८टए ए ॥6 
7#वक्‌णा ९८.7 


(इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रति 
निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश जिनको राष्ट्रपति...... नियुक्त 
आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करे इत्यादि।) 
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*श्री आर.के. सिधवाः तब मैं संशोधन रखता हूं श्रीमान:-- 


“60 5प्रता 94९८एफ्रक्चाव 0]85525 35 ॥6 शटछतला 799 णा 7९८९फ॥ ण ॥67०७णा 
ण 3 (णागर5॥णा 3970ण॥7/०6 प्रात 200875९ (]) ए भा।९6 30] 0 8 (:णा- 
शपाणा, 799 "कल फए९्टाओि भाव 


[ऐसे अन्य पिछडे हुए वर्गों के प्रति जिनको राष्ट्रपति का संविधान के अनुच्छेद 
30। के खण्ड (]) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर 
आदेश द्वारा उल्लिखित करे, तथा] शब्दों को इस खण्ड से हटा दिया जाये।” 


मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि अपने पहले के संशोधन पर बोलते 
समय मैं इस बात की चर्चा कर चुका हूं। मैं जानता हूं अनुच्छेद 30। के पिछड़े 
हुए वर्गों के लिये उपबन्ध किया गया है किन्तु मुझे इस बात का पूरा विश्वास 
नहीं है कि राष्ट्रपति के लिये यह बताना आसान होगा कि कौन-कौन लोग पिछड़े 
हुए माने जायेंगे। मैं यह महसूस करता हूं कि पिछड़े हुए वर्गों के लिये जो यह 
अनुच्छेद है वह केवल कोरा कागजी अनुच्छेद ही रह जायेगा और कभी इस पर 
अमल नहीं किया जा सकेगा। मैं जानता हूं कि पिछड़े हुए वर्गों के जो लोग लिये 
जायेंगे वह केवल ऐसे ही लोग होंगे जो अपने को उस वर्ग में इसीलिये शामिल 
करायेंगे कि उनकी वैयक्तिक समुन्तति हो सके और वह अपना निजी स्वार्थ सिद्ध 
कर सकें। मैं जानता हूं कि पिछड़े हुए वर्गों के लोग अपने को इसी लिये शामिल 
करायेंगे कि उनको चन्द नौकरियां मिल जायें। अपने गरीब समुदाय की उन्हें कोई 
चिन्ता न होगी। इसलिये 'पिछडे हुए वर्ग” शब्दों के रखने पर मुझे प्रबल आपत्ति 
है। अनुच्छेद 30। में कहा गया है कि “.....स_ माजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े 
हुए वर्गों की अवस्थाओं के, और उनकी कठिनाइयों के अनुसंधान के लिये..... ” 
इसका आखिर मतलब क्‍या होता है? यहां तो 80 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं। क्‍या 
ये सबके सब पिछड़े हुए माने जायेंगे? कभी-कभी तो ऐसा देखने में आता है 
कि, अशिक्षितों को शिक्षितों की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञान है, बातों को सोचने समझने 
का। 


इसलिए मैं तो यही मानता हूं कि यहां पिछड़ा हुआ वर्ग बोल कर कोई वर्ग 
नहीं है। असल में अंग्रेजों की यह मंशा थी कि बहुतों को पिछड़ा हुआ वर्ग की 
संज्ञा देकर दुनिया के सामने उनका प्रदर्शन किया जाये और यह बताया जाये कि 
भारत इतना पिछड़ा हुआ है कि वह स्वराज्य के लायक नहीं है। मैं नहीं चाहता 
हूं कि अपने संविधान में “पिछड़ा हुआ वर्ग” पदसंहति को स्थान देकर उसे स्थायित्व 
दिया जाये। जितना ही शीघ्र हम इसे हटा दें उतना ही देश का भला होगा और 
दुनिया की निगाह में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम 
जातियों के सिवाय और किसी के लिये कोई रक्षण की व्यवस्था न रहनी चाहिये। 
अगर कोई ऐसा वर्ग है जो यह महसूस करता है कि राज्याधीन सेवाओं में उसके 
वर्ग को उचित प्रतिनिधान नहीं मिला है तो उसके लिये उसे समुचित प्राधिकारियों 
के पास जाकर अपनी शिकायत करने की कोशिश करनी चाहिये। सरदार पटेल 
की वकक्‍्तृता सुनने के बाद, मैं यह नहीं समझता हूं कि किसी भी वर्ग के साथ, 
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जो सहानुभूति और न्याय पाने का अधिकारी है, कोई भी अन्याय किया जायेगा। 
और अगर कोई अन्याय किया जाता है तो हमारे नेता तो हैं ही वे लोग उसके 
हितों का जरूर बचाव करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता 
हूं और सभा से सिफारिश करता हूं कि वह उसे स्वीकार करे। 


(संशोधन ने. 80, 258 और 284 पेश नहीं किये गये।) 
*भ्री एच.वी. कामतः संशोधन नं. 65 का क्‍या हुआ? 


*अध्यक्ष॥ उसी की ओर मैं आ रहा हूं। अब तक हमने उन संशोधनों को 
लिया हेै। जो श्री मुंशी द्वारा पेश किये गये संशोधन नं. 64 पर आये हैं। श्री मुंशी 
का संशोधन नं. 63 के बारे में हे और नं. 63 है संशोधन नं. 43 के बारे में। 
नं. 63 में यह कहा गया है कि संशोधन नं. 43 की जगह उसे रखा जाये और 
नं. 64 में यह कहा गया है कि नं. 63 की जगह उसे रखा जाये। इसलिये संशोधन 
नं. 64 पर आये संशोधनों को मैंने पहले लिया है। अब अगर कोई सदस्य अपना 
अन्य संशोधन पेश करना चाहते हैं और वह नं. 64 के साथ ठीक बेठता तो उसे 
पेश करने की मैं अनुमति दूंगा अन्यथा नहीं। मैं केवल संशोधनों का नं. बोल दूंगा 
और उसके प्रस्तावक सदस्य यदि उसे पेश करना चाहें तो वे पेश कर सकते हें। 


नं. 44 जो श्री लक्ष्मी नागयण साहू और श्री कुलधर चालिहा के नाम से हें। 


*थ्री कुलधर चालिहा (आसामः जनरल): मैं यह संशोधन पेश करता हूं. 
श्रीमान :- 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खण्ड (2) 
के अन्त में 4 ॥8 बकञाणएएर्ब, प्रा०एकीट्यांणा ता 48काणा.! 


(उसके द्वारा अनमोदन, रूप भेद और अभिवर्धन के लिये) शब्द जोड़ दिये जायें।” 
“अध्यक्ष॥ आप कौन सा संशोधन पेश कर रहे हें? 

*थ्री कुलधर चालिहा: मैं पेश कर रहा हूं संशोधन नं. 7 को। 
*अध्यक्ष; ठीक है, अपनी बात कहिये। 


*थ्री कुलधर चालिहा: अनुच्छेद में केवल इतना ही कहा गया है श्रीमान्‌ 
कि प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा। हमें यहां यह साफ 
साफ बता देना चाहिये कि इस सम्बन्ध में संसद की शक्तियां क्‍या होंगी। इसीलिये 
मैंने इन शब्दों को यहां जोड़ने का सुझाव दिया है क्‍योंकि उससे खण्ड और स्पष्ट 
हो जायेगा। मेरा निजी अनुभव यही है कि सदन के समक्ष ऐसे अनेक प्रतिवेदन 
रखे जाते हैं पर बहुत ही कम सदस्य ऐसे हैं जो उसको बारीकी से देखते हों 
या उसे अमल मे लाने के लिये कुछ करते हो, इसीलिये मैंने यहां उन शब्दों 
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[ श्री कुलधर चालिहा] 


को जोड़ने का सुझाव दिया है कि संसद का कर्तव्य क्‍या है यह यहां स्पष्ट हो 
जाये। मुझे विश्वास है कि मसौदा समिति और डॉ. अम्बेडकर इन शब्दों को यहां 
रख लेंगे। सभा से मैं इस बात की सिफारिश करता हूं कि वह मेरे इस संशोधन 
को स्वीकार करे। 


“अध्यक्ष; और कोई सदस्य कोई संशोधन रखना चाहते हैं क्‍या? हां, आप भी 
तो कोई संशोधन रखना चाहते थे सरदार भूपेन्द्र सिंह जी मान? 


“सरदार भूपेन्दर सिंह मानः हां नं. 67 और 69 को मैं पेश करना चाहता 
हूं जो श्री मुंशी के संशोधन नं. 63 से सम्बन्ध रखते हैं। 


मैं ये संशोधन रखता हूं: 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खण्ड (]) में, 
कफए हा शट्गंतथआ (राष्ट्रपति नियुक्त करेगा) शब्दों के आगे “१ 8 5छब्लंगे 
(>ीीएलशः 0 ग्रा0णगा65 (0 ९३९० 89467 7 6 व6 9थाए एवलॉीलवग एथ्या 
था वी 6 एव वा ए ॥6 साछा 80०॥0०१7९, ए॥० ४॥9|] 08 ॥0[00॥९0 90५ 
व6 (0एला0त ' 7 रिध्रुजशभापांती णी ॥6 892९, 35 ॥6 ०४४९ 799 96" (तथा 
प्रत्येक राज्य में जो प्रथम अनुसूची के भाग , 2 और 3 में अभी उल्लिखित 
हैं, अल्पसंख्यकों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा। जिसे यथास्थिति, राज्य 
का राज्यपाल या राजप्रमुख नियुक्त करेगा) शब्द जोडे जायें।” 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खण्ड (2) 
में, व ग्रावद्वा धरां5 0णाहपरापांणा ॥0' (इस संशोधन के अधीन) शब्दों के आगे 
काला 7व्ा2०8इथांधांणा गा वालिशा ॥,2०९58प्रा25 धाव॑ इथज९९६४ एण ॥6 ०0प्रा५' 
(देश के विभिन्‍न विधान मंडलों और सेवाओं में उनके प्रतिनिधान का,) शब्दों 
को रखा जाये।” 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 की व्याख्या के 
अन्त में ॥५एषचा, (परंडरांथा ॥॥0 आफ! (मुसलमान, ईसाई और सिख) शब्द 
जोड़ दिये जायें।” 


मेरे पहले संशोधन में यह कहा गया है कि राज्यों में अल्पसंख्यकों के लिये 
विशेष पदाधिकारी रखने की जो बात शुरू में प्रस्तावित की गई थी उसके अनुसार 
ही हमें इस सम्बन्ध में व्यवस्था करनी चाहिये। मैं यह अनुभव करता हूं कि केन्द्र 
में जो अल्पसंख्यक पदाधिकारी होगा वह राज्यों से उतनी दूर रहेगा कि वह इस 
बात को नहीं देख सकेगा और न इसका अनुसंधान कर सकेगा कि संविधान पर 
किस तरह अमल किया जा रहा है। यदि राज्यों के लिये अल्पसंख्यक पदाधिकारियों 
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के रखने की व्यवस्था नहीं की जाती है तो अनुच्छेद 299 में परित्राण का जो 
उपबंध रखा गया है वह कभी प्रभावी नहीं हो सकेगा। आखिर और किसी बात 
से अधिक महत्व यह बात रखती हे कि राज्यों में प्रशासन किस तरह चल रहा 
है, वहां के देनिक जीवन में प्रशासन कहां तक संविधान पर अमल करता हे। में 
यह अनुरोध अवश्य करूंगा कि न केवल केनच्र में ही एक अल्पसंख्यक-पदाधिकारी 
रहना चाहिये बल्कि राज्यों में भी एक ऐसा पदाधिकारी होना चाहिये। 


मेरे बाकी दो संशोधनों में यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक-पदाधिकारी न 
केवल इस बात का ही अनुसंधान करेगा कि संविधान में रखे गये रक्षणमूलक उपबंधों 
पर कहां तक अमल किया जा रहा है बल्कि वह अल्पसंख्यकों से सम्बन्ध रखने 
वाली और बातों को भी देखेगा और इस बात का ख्याल रखेगा कि विधान मंडलों 
में और नौकरियों में उनको कहां तक प्रतिनिधान मिला है। अल्पसंख्यकों के बारे 
में यहां लोगों में में कुछ गलत फहमियां दिखाई देती हैं। कुछ मित्रों का कहना 
यह है कि चूंकि अल्पसंख्यक-मंत्रणा समिति ने यह फैसला किया है कि 
विधान-मण्डलों में इनके लिये स्थान रक्षण की व्यवस्था नहीं रखी जायेगी इसलिये 
देश में अब कोई अल्पसंख्यक रह ही नहीं जायेंगे। मैं अवाक इस बात से हूं 
कि आखिर कोरे कागजी प्रस्ताव से यह समस्या कैसे मिट जायेगी और वह भी 
करीब एक साल की लघु अवधि के अन्दर। 


संविधान सभा के पूर्व के निर्णयों से जहां तक में समझ पाता हूं स्थिति यह 
है कि इस सभा ने यह मंजूर किया है कि देश में अल्पसंख्यक वर्ग हैं। इस 
सभा ने उन्हें क.ख. और ग. इन तीन गुटों में बांटा है। न केवल इतना ही, मेरे 
हाथ में अभी एक पुस्तिका है जिसे इंफारमेशन और ब्राडकास्टिंग की मिनिस्ट्री ने 
प्रकाशित कराया है। इसमें भी यही मत प्रकट किया गया है और कहा गया है 
कि ये लोग अल्पसंख्यक हैं धर्म के आधार पर। इसमें भारतीय संघ राज्य में 
मुसलमान, सिख, इसाई, पारसी और ऐंग्लो इंडियन ये पांच अल्पसंख्यक वर्ग बताये 
गये हैं। अब इस मत के विरूद्ध बहस करना अपनी बात से मुकरना है। 


खुशी की बात यह है कि अब एक अनुकूल वातावरण पैदा कर दिया गया 
है और अल्पसंख्यकों ने बहुसंख्यक समुदाय की सद्भावना पर विश्वास कर लिया 
है। उनको यह भरोसा हो गया है कि उनका अस्तित्व सर्वथा समाप्त न हो जायेगा। 
हम यह आशा करके इस दिशा में आगे बढे हैं कि हमारे साथ अन्याय न होगा। 
किन्तु इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अब कोई अल्पसंख्यक 
वर्ग यहां रह ही नहीं गया। आखिर परित्राण का उपबंध तो इसी बात के लिये 
ही रखा जाता है कि देश की शासन व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को जो अंश मिलना 
चाहिये वह प्राप्त रहे। अब हमें इस बात का पक्‍का आश्वासन हो जाता हे कि 
जहां तक शासन व्यवस्था का सम्बन्ध है, हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होने पायेगा 
तो फिर यह स्वाभाविक हे कि विधान मंडलों के लिये या अन्य जगहों के लिये 
हम राजनैतिक रक्षण पाने की मांग ही न करेंगे। 


हम यह कहेंगे हमारा यह प्रयोग बड़े साहस का काम है। मैं इसके साफल्य 
की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह अवश्य सफल होगा। इसे सफल 
होना ही चाहिये। यदि यह सफल होता है, अगर अल्पसंख्यकों की आशंकायें 
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[सरदार भूपेन्दर सिंह मान] 


अन्ततोगत्वा मिथ्या सिद्ध हो जाती है तो मुझे बड़ी ही खुशी होगी। पर इस प्रयोग 
को सफल बनाने के लिए ही मैं यह कह रहा हूं कि अल्पसंख्यकों की सभी 
बातों का पुनरीक्षण होना चाहिये और सभी अल्पसंख्यकों के लिये अल्पसंख्यक-पदाधिकारी 
नियुक्त किये जाने चाहियें। आखिर ऐसी व्यवस्था कर के आप किसी को कुछ 
दे तो रहे नहीं हैं। आप यह तो कर नहीं रहे हैं कि किसी को कोई कोटा या 
अंश दे रहे हैं या किसी के लिये जगहें रक्षित रख रहे हैं आप तो केवल इतना 
ही कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक-पदाधिकारी अल्प-संख्यकों के और अनुसूचित 
जातियों के मामले का पुनरीक्षण करेंगे। 


आप तो अपने कंधों पर एक बहुत बडे दायित्व का भार ले रहे हैं। आप 
हमें इस बात का वचन दे रहे हैं कि आपकी ओर से कोई ऐसी बात न होगी 
जिससे हम चिंता में पड़ सकते हो। फिर डॉ. अम्बेडकर से मैं यह पूछता हूं कि 
सभी अल्पसंख्यकों के मामलों की पुनरीक्षण की बात यहां रखने में आप क्‍यों सकुचा 
रहे हैं। मुझे पूण यकीन है कि आप हमेशा ठीक और न्याय का ही बर्ताव करेंगे 

और अल्प-संख्यकों को उनका समुचित अंश अवश्य मिलेगा। फिर यहां यह उपबंध 
रखने में नुकसान ही क्‍या है कि इन सभी बातों पर समय-समय पर विचार किया 
जायेगा और उन्हें संसद के समक्ष रखा जायेगा? इससे यह होगा कि हम लोगों 
को संविधान के अधीन अपनी स्थिति पर पुनरीक्षण करने का अवसर मिल जायेगा। 
अगर ऐसा उपबंध नहीं रखा जाता है तो एक मात्र दूसरा उपाय यही रह जायेगा 
कि हम आन्दोलन करके आप के कान में यह बात डालें कि हमारे साथ यह 
अन्याय हो रहा है। मैं तो इसे सोच कर ही कांप जाता हूं, बजाय इसके लिए 
अल्पसंख्यक अपनी शिकायतों को जताने के लिये किसी अवैध उपाय का अवलम्बन 
करें, अच्छा यही होगा कि यह उपबंध रख दिया जाये ताकि उन्हें अपनी शिकायतों 
को जताने का एक सांविधानिक मार्ग मिल जाये। मैं यह विश्वास करता हूं कि 
उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा किन्तु केवल इस आधार पर एक सांविधानिक 
मार्ग को बन्द करना ठीक नहीं हो सकता है। 


में आप से साग्रह यह अनुरोध करूंगा कि इन अनुच्छेदों का सर्वथा निराकरण 
न कर दीजिये; जो कुछ आप स्वीकार कर चुके हैं उस पर अब पुनः विचार 
न शुरू कीजिये। मैं अपने कर्तव्य से च्युत होऊंगा अगर यहां यह न कह दूं कि 
यदि इन अनुच्छेदों को--296 और 299 को--नराकृत किया जाता है तो जहां तक 
हमारे समुदाय का सम्बन्ध है, इसका बड़ा व्यापक्त और गहरा प्रतिघात पडेगा। हमें 
हमेशा जो मानसिक आश्वासन आप देते आये हैं वह इससे जाता रहेगा। आपने 
कहा यह था कि “चिन्ता न करो, कोई न कोई आदमी हमेशा इस बात को देखता 
रहेगा कि संविधान पर किस तरह अमल किया जा रहा है।” अब आप इस बात 
को वापस लिये ले रहे हैं और यह कह रहे हैं कि “न्याय हो या अन्याय हो, 
आपके मामले का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।” मेरा ख्याल यह है कि आप के 
इस रुख से यह होगा कि आपके आश्वासन के फलस्वरूप जो अनुकूल मनोवैज्ञानिक 
वातावरण पैदा हो गया है उसको नुकसान पहुंचेगा। मैं ऐसा समझता हूं कि जहां 
तक कि अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, संविधान किस तरह कार्यान्वित किया जा 
रहा है इसे देखने के लिये जो व्यवस्था आपने पहले की थी उसे यदि आप हटा 
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देते हैं तो हमारी जो यह रही सही आशा है कि वैधानिक रूप से संसद के समक्ष 
अपनी बात कहने का और अपने मामलों का समय समय पर पुनरीक्षण कराने का 
मौका हमें मिलेगा, वह भी जाती रहेगी। मेरा यह विश्वास है श्रीमान कि जिस 
उपबंध को रखने का सुझाव दे रहा हूं उसके रखने से अपना संविधान किसी तरह 
भी कुरूप न होगा जैसाकि लोग आमतौर पर कह रहे हें। 


अब अन्त में मैं उस आश्वासन का जिक्र करूंगा जिसके बारे में यह कहा 
जाता है कि उसे मेरे सम्प्रदाय के कुछ प्रतिनिधियों ने दे रखा है। इस बात से 
लोगों में एक धारणा पैदा हो गई है। और सरदार पटेल से असहमति व्यक्त करते 
हुए मैं यह कहूंगा कि एक गलत धारणा पैदा हो गई है। वस्तुतः जहां तक कि 
इस आश्वासन का सम्बन्ध है, (मैं उसे अस्वीकार नहीं करता हूं) इसकी बाबत 
मैंने उन प्रतिनिधियों से पूछा था और मुझे मेरे पास उस आश्वासन की प्रति मौजूद 
है। इसको लेकर मेरे सम्प्रदाय में और अन्यत्र भी कुछ गलत फहमी पैदा हो गई 
है जिसकी वजह से सिखों पर यह दोषारोप किया जा रहा है कि वह अपनी बात 
से हट रहे हैं। मैं इस गलत फहमी को दूर कर देना चाहता हूं। अनुच्छेद 296 
और 299 को सभा ने उसी रूप में मंजूर किया था जिसमें कि मंत्रणा-समिति 
ने इसे मंजूर करने की सिफारिश की थी और इसके मसौदे में कोई अदल बदल 
नहीं किया गया था और यह भी ऊपर से मान लिया गया था कि अनुसूचित जातियों 
को इसमें शामिल कर लिया जायेगा। इन सब बातों को देख कर ही सिखों ने 
यह बात कही थी कि वह अब ओर किसी भी बात की मांग न करेंगे। किन्तु 
उनसे यह वचन लेकर अब अगर आप पीछे हटते हैं और सभा में इस प्रश्न 
पर पुनर्विचार प्रारम्भ करके अनुच्छेद 296 और 299 के उपबंधों से हटते हैं तो 
हम पर यह दोषारोप नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी बात से हट रहे हैं। समझौते 
में जो ठीक ठीक शब्द रखे गये हैं उनको मैं पढ़कर सुनाये देता हूं। अगर समझौते 
में और कोई बात कही गई थी तो आप उसे सामने रखिये ताकि गलत फहमी 
दूर की जा सके। सिखों ने जो आश्वासन दिया उसके शब्द ये थेः-- 


“पूर्वी पंजाब की विधान-सभा के हम सिख सदस्य अल्पसंख्यक-मंत्रणा-समिति 
की उप-समिति के प्रतिवेदन के प्रसंग में यह कहना चाहते हैं कि जहां तक 
कि प्रतिवेदन का सिख सम्प्रदाय की समस्याओं से सम्बन्ध है, उसमें जो बातें 
कहीं गई है उनके अलावा निम्नलिखित बातें भी उसमें आनी चाहिये....... ” 


अल्पसंख्यक-मंत्रणा-समिति की कतिपय सिफारिशों को आपने स्वीकार किया जो 
बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में रखी गई हैं। जहां तक कि नौकरियों में उनके अंश का 
प्रश्न है, उसके बारे में आपने यह कहा है कि यह भी दिया जायेगा और उसके 
लिये एक विशेष अनुच्छेद संविधान में रख दिया जायेगा आपने यह भी कहा हे 
कि सभी अल्पसंख्यकों के लिये अल्पसंख्यक-पदाधिकारी नियुक्त किये जायेंगे। आपने 
यह सभी बातें मंजूर की थीं तब हमने यह वचन दिया था कि जो परित्राण दिये 
गये हैं उनके अलावा और किसी परित्राण की मांग हम न करेंगे। 
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“श्री आर.के. सिधवा: क्‍या आप ने कहा? क्‍या देना मंजूर किया गया था? 


*सरदार भूपेन्दर सिंह मान: जो परित्राण आपने दिये हैं वह अभी तक निराकृत 
नहीं किये हैं। यह परित्राण देना आपने मंजूर किया था सन्‌ 947 में। 


*भ्री आर.के. सिधवाः उसके बाद बहुत सी नई बातें पैदा हो गई। 


*सरदार भूपेन्दर सिंह मान: मैं उसका भी जिक्र करने जा रहा हूं। इसके 
बाद मंत्रणा समिति ने अपना दूसरा प्रतिवेदन किया जो ]! मई सन्‌ 949 का 
था। यदि माननीय मित्र इसे ध्यान से पढ़े तो, जहां तक कि इन दो प्रस्तावों का 
सम्बन्ध है, उसमें इसका कोई उल्लेख उन्हें नहीं मिलेगा। जहां तक कि 
विधान-मण्डलों में स्थान-रक्षण की व्यवस्था का सम्बन्ध है, इस प्रतिवेदन में यह 
व्यवस्था जरूर हटा दी गई है। किन्तु नौकरियों में जगह देने की बात और 
अल्पसंख्यकों के लिये अलग अलग पदाधिकारी नियुक्त करने की बात इसमें ज्यों 
की त्यों बनी हुई है। माननीय मित्र से मैं कहूंगा कि इस सभा द्वारा मंजूर किये 
गये, मंत्रणा समिति के बाद वाले प्रतिवेदन से वह एक भी वाक्य या पंक्ति पेश 
तो करें जिससे यह जाहिर हो सके कि अनुच्छेद 296 और 299 को निराकृत 
किया गया हे। 


*आ्री आर.के, सिधवाः अल्पसंख्यक समिति का मैं शुरू से ही सदस्य रहा 
हूं पर मुझे नहीं याद आता है कि कभी भी यह प्रश्न वहां इस रूप से उठा 
हो जैसा कि माननीय मित्र बता रहे हें। 


“सरदार भूपेन्दर सिंह मान: यदि माननीय मित्र की निगाह में यह बात न 
आ सकी हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? किन्तु यह बात लिखित रूप में आ 
गई है और मेरे लिये यह बड़े महत्व की बात है आप..... 


“अध्यक्ष: वह लेख्य क्या है जिसे पढ़कर आप अभी सुना रहे थे? आप किसी 
वचन का जिक्र कर रहे थे? 


*सरदार भूपेन्दर सिंह मानः में कतिपय उन आश्वासनों का जिक्र कर रहा 
था जिन्हें कहा जाता है कि सिख समुदाय ने दे रखा है। कहा जाता है कि सिखों 
ने यह वचन दे रखा हे कि वह और किसी बात की मांग न करेंगे और किसी 
रक्षण की मांग न करेंगे। वस्तुतः यह बात समाचार पत्रों में भी आ गई हैं। मानों 
हमने कोई ऐसा आश्वासन दे रखा है कि अब हम अपने अधिकारों की मांग न 
करेंगे। 


*अध्यक्ष: वह लेख आपके पास है क्या? 

*सरदार भूपेन्दर सिंह मानः हां मेरे पास हेै। 

“अध्यक्ष: तो उसे पढ़कर सुनाइये। 

“सरदार भूपेन्दर सिंह मानः उसे मैंने पढ़ तो दिया हे। 
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*अध्यक्ष: मैंने ठीक ठीक सुना नहीं। यदि आपने उस समूचे लेख्य को यहां 
पढ़ दिया हे जिसका जिक्र सरदार पटेल कर रहे थे........ 


“सरदार भूपेन्दर सिंह मानः मेरे पास जो प्रति है वह यह है। यदि वह और 
कोई अन्य लेख है तो मैंने जो कुछ पढ़ा है यह शायद गलत पढ़ा है। 


*अध्यक्ष: मेरा ख्याल है अच्छा यह होगा कि आप उसे पढ़कर सुना दें ताकि 
सरदार पटेल और कोई भी यह जान सकें कि आया यह वही लेख है या दूसरा। 


*सरदार भूपेन्दर सिंह मानः मैं कह चुका हूं कि मुझे उस लेख के बारे 
में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। सिख प्रतिनिधियों ने अपने आश्वासन को जिस 
लेख में दिया था उसके बारे में मैंने पता लगाया था और मुझे मालूम हुआ हे 
कि यही वह लेख्य है जिसमें उन्होंने अपने आश्वासन दिये हें। 


“अध्यक्ष; लेख में क्‍या है यह तो हमें बताइये। 
“सरदार भूपेन्दर सिंह मानः हां मैं पढ़कर सुना देता हूं। यह यों है: 


“पूर्वी पंजाब को विधान सभा के हम सिख सदस्य अल्पसंख्यक-मंत्रणा-समिति 
की उपसमिति के प्रतिवेदन के प्रसंग में यह कहना चाहते हैं कि जहां तक 
कि सिख समुदाय की समस्याओं का सम्बन्ध हे, प्रतिवेदन में जो सिफारिशें 
की गई हैं उनके अलावा उसमें यह बातें भी होनी चाहिये। 


(।) सिखों के पिछड़े हुए वर्गों को अर्थात्‌ मजहबी, कबीर पन्थी, रामदासी, 
बाबरिया, सरेना और सिकलीगर जातियों को, राजनैतिक अधिकारों के 
मामले में अनुसूचित जातियों के बराबर रखा जाये। यह किया जा सकता 
है इस तरह:- 


(क) इन वर्गों को, संविधान के प्रारूप में संख्याबद्ध किये गये 
अनुसूचित जातियों में शामिल करके, या 


(ख) सभी अल्पसंख्यकों के लिये, जिसमें कि पूर्वी पंजाब की 
अनुसूचित जातियां भी शामिल हैं, स्थान रक्षण की व्यवस्था को 
उठा करके; या 


(ग) सिखों के लिये रक्षित जगहों में से सिखों के इन पिछड़े हुए 
वर्गों के लिये जगहें रक्षित करके। सिखों में इन वर्गों की संख्या 
करीब दस प्रतिशत है। सिखों की जगहों से दस प्रतिशत जगहें 
इनको इस तरह मिलेंगी। 
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[सरदार भूपेन्दर सिंह मान] 


(2) भाषा लिपि और संस्कृति के सम्बन्ध में या तो संविधान में प्रादेशिक 
आधार पर कोई व्यवस्था उपबन्धित होनी चाहिये या कार्यपालिका की 
कार्रवाई द्वारा इसको सद्यः तय कर देना चाहिये। 


(3) पूर्वी पंजाब के बाहर जो सिख अल्पसंख्यक हैं उनको वही अधिकार 
मिलना चाहिये जो राजनैतिक अधिकारों के सम्बन्ध में अल्पसंख्यकों को 
दिया गया हो या दिया जाये। 


हम सादर यह सुझाव देंगे कि इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय न किया 
जाये इससे पहले हमें अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये ताकि हम अपनी 
बात का खुलासा कर सकें। हम यह भी कह देना चाहते हैं कि जहां तक संविधान 
में उपबन्ध रखने का सवाल हे, हमें अब अन्य परित्राण की मांग नहीं करनी हेै। 
इस सुझाई गई व्यवस्था के होने से सिखों को जो सन्‍्तोष मिलेगा उससे बड़ी मदद 
इस बात में मिलेगी कि सिख जनता राष्ट्रीय हितों का समर्थक बन जायेगी।” 


*आ्री आर.के, सिधवा: इस पर हस्ताक्ष? किसने किया हे? 


*सरदार भूपेन्दर सिंह मानः सिख सदस्यों ने तथा सिख प्रतिनिधियों ने इस 
पर हस्ताक्षर किये हैं। सवाल यह है कि हमें सिखों का विश्वास प्राप्त करना है। 
मैं फिर यह कहूंगा कि जो कुछ मंजूर किया जा चुका है उसे अब इनकार किया 
जा रहा हे। 


*थ्री आर.के. सिधवा:ः अनुच्छेद में तो ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह 
प्रकट होता हो कि किसी प्रदत्त अधिकार को अब अस्वीकार किया जा रहा है। 


“अध्यक्ष: इस लेख्य की एक प्रति आप मुझे दीजिये। सरदार पटेल से पूछ 
कर मुझे यह तय करना है कि आया यह वही लेख्य जिसे सिख प्रतिनिधियों ने 
दिया है या कोई दूसरा है। सरदार पटेल से दरयाफ्त करके यह मैं आपको बताऊंगा। 


*सरदार भूपेन्दर सिंह मान: श्री सिधवा यह अच्छी तरह जानते हैं कि अध्यक्ष 
ने आज जो निर्णय किया है उसे देखते हुए यह कहना होगा इस मसले पर अब 
पुनर्विचार होने जा रहा है। 


*अध्यक्ष: जहां तक इस पर पुनर्विचार करने का सम्बन्ध है, इस पर आपत्ति 
ही इस आधार पर उठाई गई थी कि इस पर निर्णय किया जा चुका है और 
मैंने यह कहा था निर्णय होने पर भी इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। किन्तु 
पुनर्विचार से मेश मतलब यह नहीं था कि किसी बात से अब पीछे हटा जायेगा। 
पुनर्विचार करने के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई गई थी कि इस पर पहले निर्णय 
किया जा चुका है और अब जो निर्णय किया जा रहा है वह पहले वाले निर्णय 
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से असंगत होगा। उस आपत्ति पर मैंने यह मत व्यक्त किया था कि फिर भी 
इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है अगर 25 प्रतिशत सदस्य पुनर्विचार के पक्ष 
में हों। 

*थ्री एच.वी. कामतः मैं यह संशोधन पेश करता हूं श्रीमान:- 


“कि संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खण्ड (2) के अन्त 
में 4णः डपला 8०० 85 रक्वाभाला। 799 6०९०॥ 7०८८5४४५७? (ऐसी कार्रवाई के 
लिये जेसा कि संसद आवश्यक समझे) शब्द जोड़ दिये जायें।” 


संभव है श्रीमान कि जब प्रतिवेदन इस अनुच्छेद के अधीन नियुक्त विशेष 
पदाधिकारी द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाय तो संसद इस बात को आवश्यक 
या अत्यावश्यक समझे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों ने जितनी 
उन्‍नति कर ली है उसे देखते हुए देश के हित में सर्वोत्तम यह होगा कि अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की संज्ञा को बिल्कुल उठा दिया जाये और 
इन सब को विशाल हिंदू संप्रदाय का अंग मान लिया जाये। अगर ऐसा करना 
जरूरी हुआ तो यह काम अकेले राष्ट्रपति पर नहीं छोड़ा जा सकता है। संविधान 
में ऐसा निर्णय लेने का अधिकार संसद को दिया गया है। संविधान के अनुसार, 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों को सांविधानिक रक्षणों की प्रत्याभूति 
दी गई है सुतरां इस तरह का महत्वपूर्ण निर्णय केवल संसद ही कर सकती हे। 
इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जो प्रतिवेदन संसद के सामने रखा जाये उस पर 
कार्रवाई राष्ट्रपति न करे। उस पर जो कुछ कार्रवाई करनी हो, वह संसद ही करे। 


एक दूसरा संशोधन है नं. 75 का जो संशोधन नं. 63 के बारे में हैं। किंतु 
दुर्भाय से इस संशोधन की जगह एक दूसरा संशोधन रख दिया गया है नं. 64 
को, जिसे श्री मुन्शी ने पेश किया है। किंतु, मेरा संशोधन इस संशोधन पर 
रे किंचित परिवर्तित रूप में लागू हो सकता है। संशोधन नं. 63 में जो व्याख्या 
2 


++०++ 


“अध्यक्ष: संशोधन नं. 63 में कोई व्याख्या नहीं रखी गई हे। 


*भ्री एच.वी. कामतः व्याख्या की जगह संशोधन नं. 64 में खंड (3) हेै। 
इस संशोधन में ऐंग्लो इंडियन समुदाय के लिये रक्षण प्रस्तावित किया गया है। मेरी 
तुच्छ राय यह है कि यहां ऐंग्लो इंडियन समुदाय का स्पष्ट उल्लेख बिल्कुल बे 
मौके हैं। हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये परित्राण 
उपबन्धित किये हैं पर... 


*अध्यक्ष: मेरा ख्याल यह है कि वस्तुतः संशोधन नं. 75 की मूल बात खंड 
(3) में आ गई है। संशोधन नं. 64 के खंड (3) में अब ऐंग्लो इंडियन समुदाय 
नहीं शामिल किया गया हे। 


*थ्री एच.वी. कामतः शामिल किया गया है श्रीमान्‌। उसमें अन्तिम शब्द रखे 
गये है “ऐंग्लो इंडियन समुदाय”। मैं चाहता हूं कि ये शब्द हटा दिये जायें। 
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*“ध्ध्यक्ष;॥ ठीक है, ये शब्द तो आये हें। 


*थ्री एच.वी. कामतः इसमें कहा यह गया है कि “अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित आदिमजातियों के प्रति निदेश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति 
निदेश, जिनको राष्ट्रपति आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित 
करे, तथा ऐंग्लो इंडियन समुदाय के प्रति निदेश भी हे।” ऐंग्लो इंडियन समुदाय 
न तो पिछड़ा हुआ वर्ग है और न अनुसूचित जाति है। मैं नहीं समझ पाता हूं 
कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के साथ इन्हें कैसे रखा जा सकता है। 
इस समुदाय के लिये तो एक मात्र परित्राण यही दिया जायेगा कि यदि राष्ट्रपति 
या राज्यपाल यह समझते हों कि इस समुदाय को विधान मंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधान 
नहीं मिला है तो मनोनयन के द्वारा लोक सभा में और राज्यों के विधान मंडलों 
में इसके लिये प्रतिनिधान दिया जायेगा। और फिर यह व्यवस्था भी केवल दस 
साल के लिये रहेगी। इस अवधि के बाद यह परित्राण स्वतः समाप्त हो जायेगा। 


जहां तक कि इस समुदाय को नौकरियों में जगहों के रक्षण की सुविधा देने 
का सवाल है मैं यह कहता हूं कि यह समुदाय पिछड़ा हुआ नहीं है और आज 
भी कई सेवाओं में तो इसे इतनी जगहें मिली हुई हैं जो इसकी आबादी को देखते 
हुए कहीं ज्यादा हैं। इसलिये मैं यह महसूस करता हूं कि खंड (3) में ऐंग्लो 
इंडियन समुदाय का उल्लेख करना सर्वथा अनावश्यक है। इसे धर्म के आधार समुदाय 
नहीं माना जा सकता है। अधिक से अधिक प्रजाति के आधार पर ही इसे एक 
समुदाय हम मान सकते हैं। मेरा ख्याल यह है कि हमें इस देश में, प्रजाति के 
आधार पर निर्मित समुदायों को कतई कोई बढ़ावा नहीं देना चाहिये। अगर वह किसी 
अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल होना ही चाहते हैं तो उन्हें भारत के ईसाई समाज 
में शामिल होना चाहिये। एक पृथक ऐंग्लो इंडियन समुदाय के रूप में वह अपना 
अस्तित्व, यहां बनाये रहे इसका कोई कारण नहीं है। आशा है कि इस अनुच्छेद 
के खंड (3) में आवश्यक संशोधन परिवर्तन अवश्य कर दिये जायेंगे। 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: में यह संशोधन रखता हूं श्रीमानः 


“कि संशोधन सूची 2 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित 
अनुच्छेद 299 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये: 


४299, () वजाठलाल जाधी। 96 ३ छ9०टांब णीएलशः 0 ॥6 8ट९१7९0 (48४८5 
भाव 6 80०॥९१7९१ ॥7765 ॥0 96 ॥७ए०॥९८१ 979 (॥॥८ 
शिट्शंतला, 


(2) 776 क्रल्टांबी जी का एणाध्पॉधाणा जात 6 शल्शंवला 
]39 ॥ए७79णा। 3 फ९टांब्रं णीएलशः' कि बला 896 ज्ञा0 आधी 
ज़णार छूणाप्रशए29 प्रात गञ5$ 5डफ्रथागाशावश्ाट्ट, कास्टांणा 
2१06 ८०॥॥0]. 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 
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अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक 
विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। 


यह विशेष पदाधिकारी राष्ट्रपति के परामर्श से प्रत्येक राज्य के 
लिये एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है जो बिल्कुल 
उसके ही अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण में काम करेंगे। 


संघ या किसी राज्य के लिये नियुक्त विशेष पदाधिकारी न तो 
अनुसूचित जातियों का न अनुसूचित आदिमजातियों का या अन्य 
ऐसे किसी पिछड़े वर्ग का सदस्य होगा जिसे राष्ट्रपति इस 
संविधान के अनुच्छेद 30। के खंड (]) के अधीन नियुक्त 
आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करेगा। 


संघ के विशेष पदाधिकारी को तथा प्रत्येक राज्य के विशेष 
पदाधिकारी को जो वेतन, भत्ते और निवृति वेतन देय होंगे वह 
भारतीय राजस्व पर प्रभारित व्यय होंगे।] 


संघ के विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह उस बारे 
में अपनी वार्षिक सिफारिश दे कि अनुसूचित जातियों की, 
अनुसूचित आदिम जातियों की या ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों की, 
जिनको राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 30। के खंड () 
के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर, उल्लिखित 
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करे, आर्थिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक समुन्नति के लिये संघ 
द्वारा तथा प्रत्येक राज्य द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिये और 
कितनी रकमें संघ शासन के तथा राज्यों के वार्षिक बजट में 
उस प्रयोजन के लिये पृथक रखी जानी चाहिये, तथा राष्ट्रपति 
ऐसी सभी सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवायेगा। 

(6) संसद को उसकी शक्ति होगी कि वह प्रतिवेदन में दी गयी 
सिफारिशों को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार अथवा अस्वीकार करे। 

(7) संघ के विशेष पदाधिकारी के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों 
को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये जितनी रकम संसद 
आवश्यक समझेगी उतनी रकम प्रति वर्ष अपने बजट में रखना 
सभी राज्य शासनों के लिये जरूरी होगा। 

(8) तब तक जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 30] के खंड () 
के अधीन आयोग नियुक्त न हो जाये और राष्ट्रपति प्रतिवेदन 
पर विचार न कर ले, पिछड़े हुए वर्गों में वह जातियां या समुदाय 
माने जायेंगे जिनको राष्ट्रपति विनिश्चित करे। 

(9) अनुच्छेद 30। के अधीन नियुक्त आयोग द्वारा की गई तथा 
राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत सभी नियम किन्हीं सिफारिशों के प्रबंध 
के लिये तथा उनके कार्यान्वित करने के लिये राष्ट्रपति संघ के 
विशेष पदाधिकारी को अधिकार सौंप सकता है। 

(0) इस अनुच्छेद के खंड () और (2) के अधीन की जाने वाली 
सभी नियुक्तियां इन श्रेणियों के लोगों में से की जायेंगी: 
(क) डॉक्टर 
(ख) वैज्ञानिक 
(ग) समाज विज्ञानवेता, तथा 
(घ) प्राणि विज्ञानवेत्ता। 


(।]) संसद को इस अनुच्छेद के किसी या सभी उपबन्धों को निरसित 
या स्थगित करने की शक्ति होगी।] 

“सरदार हुकम सिंहः मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान...... 

*आ्री आर.के. सिधवाः: यह संशोधन तो एक पहले मौके पर अस्वीकृत हो 
चुका है। ईसाई, पारसी और सिख समुदायों को इसमें शामिल करने की बात नामंजूर 
हो चुकी है। 

*अध्यक्ष: यह संशोधन है अनुच्छेद 299 के बारे में। अनुच्छेद 299 पर तो 
अभी विचार ही नहीं किया गया है, फिर यह कैसे अस्वीकृत हो चुका है। हां 
इसी तरह का एक संशोधन अनुच्छेद 296 के संबंध में अस्वीकृत हो चुका है। 

*आरी आर.के. सिधवा: यहां भी ईसाई, सिख और पारसी समुदायों को शामिल 
करने की बात कही गई है। पहले के एक अनुच्छेद पर विचार करते समय सभा 
इस सिद्धान्त को नामंजूर कर चुकी है। 
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*सरदार हुकम सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं:-- 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (2) 
की व्याख्या में ऋआ०क्या5” शब्द के आगे +॥86 शप४॥॥5, ॥6 (8045, ॥2 
ज्ञाता$, 06 एव5०८5, 0० 0॥20-]70श॥5” शब्द रखे जायें।” 


जिन बातों की चर्चा की जा चुकी है उनकी पुनरावृत्ति मैं यहां नहीं करूंगा 


*थ्री के.एम. मुन्शी: मेरा एक ओऔचित्य प्रश्न है श्रीमान। मेरे संशोधन नं. 64 
में है “परिमाणों से संबद्ध सब विषयों से”। यानी केवल उन्हीं परिमाणों से सम्बद्ध 
विषयों के बारे में जो संविधान में उपबन्धित किये गये हैं। मुसलमान, ईसाई, सिख 
और पारसी समुदायों के लिये कोई परित्राण नहीं उपबन्धित किये गये हैं। संविधान 
में अब तक जो परित्राण स्वीकृत हुए हैं वह है केवल ऐंग्लो इंडियन, तथा अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के बारे में। इसलिये मेरा कहना यह है श्रीमान्‌, 
कि अन्य समुदायों के लिये कोई परित्राण नहीं उपबन्धित किये गये हैं और यह 
संशोधन अनियमित हे। 


ि “सरदार हुकम सिंह: संविधान के अधीन परित्राण अवश्य उपबन्धित किये गये 
है! 

हट के.एम. मुन्शी: इन समुदायों के लिये कोई परित्राण नहीं उपबन्धित किये 
गये हैं। 

“सरदार हुकम सिंह: अनुच्छेद 23 के अधीन अल्पसंख्यकों के लिये परित्राण 
रखे गये हैं। यह अनुच्छेद भी तो आखिर संविधान में ही शामिल है। 


*थ्री के.एम. मुन्शी: अनुच्छेद 23 है संस्कृति संबंधी मूल अधिकार के बारे 
में जिसके लिये परित्राण का काम दे सकता है उच्चतम न्यायालय न कि यह 
विशेष पदाधिकारी। 


“अध्यक्ष: इस पदाधिकारी को इस बारे में प्रतिवेदन देने को तो कहा जा सकता 
है कि उपबन्ध पर कहां तक अमल किया गया है। फेडरल न्यायालय या उच्चतम 
न्यायालय में जाकर आप उससे इस बात पर फैसला पा सकते हैं कि संविधान 
के किसी अनुच्छेद विशेष का उल्लंघन किया गया है या नहीं। पर यह विशेष 
पदाधिकारी भी तो इस बारे में प्रतिवेदन दे ही सकता है कि आया संविधान के 
एक अनुच्छेद विशेष पर अमल किया गया है या नहीं। सरदार हुक्म सिंह का 
मतलब इसी बात से है। 


*थ्री के.एम. मुन्शी: यह परित्राण नहीं हुआ श्रीमान। मैं सादर कहूंगा कि यह 
परित्राण नहीं है। परित्राण का मतलब है राजनैतिक परित्राण से जो संविधान में 
उपबन्धित किया गया हो। मूलाधिकार तो सभी नागरिकों को ही प्राप्त हैं और अगर 
उनके अधिकार पर आघात पहुंचता है तो इसके लिए एक मात्र उपाय यह है कि 
वह उच्चतम न्यायालय से अपील करे। यदि विशेष पदाधिकारी को इसके अनुसंधान 
का अधिकार दिया भी जाता है तो इस अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। 
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*अध्यक्ष: प्रशासन-प्रयोजनों के लिए इसका एक मूल्य है। शासन, विशेष 
पदाधिकारी के इस प्रतिवेदन को कि अमुक अधिकार को प्रदत्त किया गया है पालन 
नहीं किया जा रहा है या उसको मान्यता नहीं दी जा रही, ध्यान में रखेगा और 
उसके बारे में कार्यवाही करेगा। 


*सरदार हुकम सिंह: और अगर किसी अधिकार की उपेक्षा की जाती है 
और इसकी शिकायत फेडरल न्यायालय में नहीं की जाती है तो शासन का यह 
फर्ज नहीं है क्या कि वह इस बात को देखे कि अल्पसंख्यकों के साथ समुचित 
व्यवहार किया जा रहा हे या नहीं, उनके साथ न्याय किया जा रहा है या नहीं? 


जवाब से मैं भयभीत नहीं हूं। जो बातें कही जा चुकी हैं उनको मैं नहीं 
दुहराऊंगा। मैं एक या दो बातें ही आप के सामने रखूंगा। अनुच्छेद 296 पर जो 
मेरा संशोधन था और भी आवश्यक हो गया है कि अनुच्छेद 299 के अधीन विशेष 
पदाधिकारी के यह अधिकार प्राप्त रे कि वह सभी अल्पसंख्यकों को दिये गये 
परित्राणों की देख भाल करे न कि केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम 
जातियों के ही परित्राणों की। हमसे यहां कहा गया है कि हमें अपने नेताओं पर 
विश्वास करना चाहिये, अपने भविष्य पर भरोसा करना चाहिये। यह तो ठीक है, 
मैं मानता हूं। यह भी मान लेता हूं कि सभी लोग ईमानदार होंगे और शासन सब 
समुदायों के साथ न्याय करेगा। पर जब तक शासन को यह न मालूम हो कि 
कोई बात गलत तो नहीं हुई है, कहीं किसी के साथ अनुचित व्यवहार तो नहीं 
किया जा रहा है, किसी वचन का उल्लंघन तो नहीं किया गया है, और सबके 
साथ न्याय हो रहा है, या नहीं, तब तक शासन आखिर न्याय करने में समर्थ 
ही कैसे होगा? जब तक कि शासन को इन सब बातों की जानकारी का कोई 
साधन न हो, वह कैसे किसी अन्याय का या किसी भूल का सुधार कर सकता 
है? इसलिये मेरा निवेदन यह है कि भले ही इन सब अल्पसंख्यकों को शामिल 
करना और अनुच्छेद 296 में इनका उल्लेख देना अनावश्यक समझा गया हो, पर 
यह है बहुत जरूरी कि नियुक्त किया जाने वाला विशेष पदाधिकारी इन सब बातों 
को देखे और अपने प्रतिवेदन में यह बताये कि, जहां तक अल्पसंख्यकों का संबंध 
है, संविधान के उपबन्धों पर किस तरह अमल हो रहा है। यह न होना चाहिये 
कि विशेष पदाधिकारी केवल दो ही वर्गों के संबंध में ध्यान दे। 


इस मौके पर मैं एक बात का जवाब दे देना चाहता हूं जिसकी चर्चा यहां 
की गई हे। मैंने एक सवाल किया था पर उसका जवाब मुझे नहीं दिया गया। 
माननीय श्री मुन्शी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि वह मेरे सवाल का जवाब दें। 
माननीय सरदार पटेल ने मुझ से यह कहा है कि अगर सिखों को इसका खेद 
है तो जो कुछ उन्हें दिया गया है उसे वापस कर दें और हमसे यह परित्राण 
ले लें। मैं यही जानना चाहता हूं कि उनको दिया क्‍या गया है। हमें यह बताया 
गया है कि हमारी चार पिछड़ी हुई जातियों को पिछडे हुए वर्गों में शामिल कर 
लिया गया है। वह कहां किसी अनुसूची में शामिल किये गये हैं? मैं यही जानना 
चाहता हूं। पहले एक अनुसूची रखीं गई थी और आपने पिछड़े वर्गों को उसमें 
शामिल कराने के लिये हमें अपनी सभी मांगों का परित्याग करना पड़ा। किंतु अब 
वह अनुसूची ही उड़ा दी गई है। अनुच्छेद 300-क के अनुसार यह बात राष्ट्रपति 
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पर छोड़ी गई है कि राज्यपाल से परामर्श करके वह यह बताये कि कौन-कौन 
जातियां अनुसूचित जातियां मानी जायेंगी। इसके लिये मैंने कीमत जरूर चुकाई हे 
जैसा कि कहा गया है। जो कुछ भी मेरे पास था उसका मैंने त्याग किया है पर 
इसके लिये संविधान में मुझे कुछ भी नहीं मिला है। मेरी शिकायत यही है और 
इसका जवाब मुझे मिलना चाहिये। 


(संशोधन ने 80 पेश नहीं किया गया।) 


“अध्यक्ष: बस इतने ही संशोधन इस पर आये हैं। कोई सदस्य कुछ कहना 
चाहते हैं क्‍या? 


“माननीय सदस्यगणः नहीं श्रीमान्‌। 


*थ्री के.एम. मुन्शी: जवाब में मुझे चन्द शब्द ही कहने हैं। जहां तक कि 
माननीय मित्र श्री चालिहा के संशोधन का सवाल है, उनको यह मालूम होगा कि 
विशेष पदाधिकारी का जो प्रतिवेदन संसद के सामने रखा जायेगा वह एक तरह 
से एक विशेषज्ञ का प्रतिवेदन होगा। अवश्य ही संसद को उस पर विचार करने 
का अधिकार होगा। कोई सदस्य उस पर बहस उठा सकता है पर यह तो निश्चित 
है कि विशेषज्ञ ने अपने प्रतिवेदन में तथ्य दिये होंगे उसमें संसद कोई परिवर्तन 
या परिवर्धन नहीं कर सकती है। उस प्रतिवेदन में तो केवल सामग्री रहेगी और 
संसद के समक्ष विचारार्थ वह रखी जायेगी। इसलिए मैं यह कहूंगा कि संशोधन 
नं. 7] यहां उपयुक्त नहीं होगा। 


जहां तक कि श्री कामत के संशोधन नं. 80 का संबंध है, वस्तुतः मुझे बड़ा 
आश्चर्य इस बात पर है कि वह “470 8]$0 0 82८ +20 वाताशा ०णगशधपायएएए 
(ऐंग्लो इंडियन समुदाय के प्रति निदेश भी है) शब्दों को हटाना चाहते हैं। अनुच्छेद 
297 और 298 के द्वारा संविधान ने इस समुदाय को कुछ परित्राण दिये हैं और 
इस अनुच्छेद का मुख्य अभिप्राय यही है कि संविधान द्वार जो राजनैतिक परित्राण 
कतिपय समुदायों को दिये गये हैं उन पर किस तरह अमल किया जा रहा है 
इसका अनुसंधान किया जाये और इसे संसद के समक्ष रखा जाये। यदि ऐंग्लो इंडियन 
समुदाय को कोई परित्राण दिये गये हैं तो इस पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि 
वह इस बात को देखे कि इन परित्राणों पप किस तरह अमल किया जा रहा है। 


अब मैं लेता हूं सरदार हुकुम सिंह के संशोधन नं. 74 को जिसके द्वारा वह 
यह चाहते है कि ऐंग्लो इंडियन समुदाय के साथ मुसलमान, ईसाई, सिख और 
पारसी समुदायों को भी यहां शामिल कर लिया जाये। उस संबंध में सादर मैं यह 
निवेदन करूंगा कि अनुच्छेद 299 में जिन परित्राणों को देने की बात सोची गई 
वह कोई मूल अधिकार नहीं है जो सभी नागरिकों को प्राप्त रहेंगे। वह तो केवल 
राजनैतिक परित्राण हैं देशवासियों के कतिपय सुपरिभाषित वर्गों की रक्षा के लिये। 
अन्यथा तो विशेष पदाधिकारी को संविधान के सारे मूलाधिकारों के संबंध में ही 
इसको देखना होगा कि उन पर कहां तक अमल किया जा रहा है। जहां तक 
मैं अपने संशोधन को समझ पाता हूं यह केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम 


संविधान का मसौदा [32] 


जातियों, ऐंग्लो इन्डियन समुदाय और पिछड़े वर्गों के लिए है जिसको मूलाधिकार 
संबंधी अनुच्छेद 0 में निश्चित परित्राण दिये गये हैं और विशेष पदाधिकारी को 
यह देखना चाहिये कि इन पर ठीक ठीक अमल किया गया है या नहीं। ऐसी 
हालत में संशोधन नं. 74 में सुझाये गये “मुसलमान, ईसाई, सिख इत्यादि” शब्दों 
को मंजूर करना संभव नहीं हे। 


अब मुझे एक ही बात कहनी रह गई है और वह है सरदार भूपेन्द्र सिंह 
मान के संशोधन नं. 67 के बारे में। 


*भ्री एच.वी. कामतः संशोधन नं. 72 का क्‍या हुआ? 


*थ्री के.एम. मुन्शीः नं. 72 में सुझाये गये “ऐसी कार्यवाही के लिये जैसी 
कि संसद को उचित प्रतीत हो” शब्दों को रखना अनावश्यक है। प्रतिवेदन जब 
संसद के सामने पेश हो जायेगा तो उस पर जैसा मैं कह चुका हूं, बहस की 
जा सकती हे और प्रस्ताव रखा जा सकता है। यह बात जोकि यहां लिखित रूप 
में नहीं कही गई है पर यह स्वतः निहित है। इसलिये इन शब्दों को यहां रखने 
की कोई जरुरत नहीं है। 


संशोधन नं. 67 के द्वारा भूपेन्द्र सिंह मान यह चाहते हैं कि प्रत्येक राज्य में 
एक विशेष पदाधिकारी होना चाहिये। इस अनुच्छेद में जिस विशेष पदाधिकारी की 
रखने की बात सोची गई है उसे यदि अन्य पदाधिकारियों के साहाय्य की अपेक्षा 
होगी तो इनको अवश्य नियुक्त किया जाये किंतु हर राज्य के लिये एक विशेष 
पदाधिकारी नियुक्त करने की जरुरत नहीं है। इससे तो स्थिति और जटिल हो जायेगी। 
प्रस्तुत व्यवस्था को इसी उद्देश्य से रखा जा रहा है कि देश भर में सर्वत्र एक 
सिद्धांत के आधार पर काम हो। हम नहीं चाहते हैं कि हर राज्य में बतौर स्थायी 
अभिभावक के विशेष पदाधिकारियों को रखा जाये। और फिर माननीय संशोधनकर्ता 
महोदय ने अपने संशोधन में थरं7णां7०5” (अल्पसंख्यक) शब्द को भी स्थान दिया 
है। अनुच्छेद 296 से हम ने इस शब्द को हटा दिया है और इस अनुच्छेद में 
इसे रखना सर्वथा अनुपयुक्त होगा। अपने भाषण के सिलसिले में आपने उन बातों 
का भी जवाब देने का प्रयास किया है जिन्हें सिखों को परित्राण देने के बारे में 
सरदार पटेल ने यहां कही हैं। सरदार पटेल ने जो कुछ कहा है, उसे मैं दुहराना 
नहीं चाहता हूं। मैं तो केवल एक बात के संबंध में ही कुछ कहूंगा जिसकी आपने 
यहां चर्चा को है और मेरा ख्याल है कि मुझे उसे जरूर कहना चाहिये। सिख 
प्रश्न पर छान बीन करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी उसका मैं सदस्य 
रह चुका हूं। मंत्रणा समिति और अल्पसंख्यक समिति के नियुक्त काल से ही 
बातचीत के हर मौके से मेरा कुछ न कुछ संबंध बना रहा है। मैं सभा को यह 
विश्वास दिला सकता हूं कि मंत्रणा-समिति की गत बैठक में किसी भी अल्पसंख्यक 
समुदाय के लिए जो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो, परित्राण देने का कोई 
प्रश्न ही नहीं उठा था। सारी बातचीत ही इस आधार पर चली थी कि पिछड़े 
वर्गों को जो कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तथा अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़कर संविधान में और किसी को 
भी अल्पसंख्यक समुदाय नहीं माना जायेगा। माननीय सदस्य ने कतिपय सिखों द्वारा 
दिये गये एक वक्तव्य से कुछ अंश पढ़कर अवश्य सुनाया था। दुर्भाग्य की बात 
है कि जो थोड़ा समय मेरे पास रहा है उसमें मैं विभिन्‍न लेख्यों को सभा के 


322 ] भारतीय संविधान सभा [!4 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[श्री के.एम. मुन्शी] 


सामने नहीं रख सका हूं। पर मैं सभा को यह विश्वास दिला सकता हूं कि जब 
यह मसला मंत्रणा-समिति के सामने पेश हुआ था उस समय सिख सदस्यों ने परित्राण 
के बारे में अपनी सभी मांगों को वापस ले लिया था इस बात के बदले में कि 
सिखों की अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया जाये और 
उनको वही विशेष सुविधायें दी जायें जिनकी हकदार हैं शेष अनुसूचित जातियां। 
अब इस संबंध में अगर कोई सवाल उठाया जाता है तो वह बाद की सूझ हे। 


इस संबंध में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जिस तरह के आरोप यहां 
लगाये गये हैं वह सर्वथा निराधार हैं। मुसलिम समुदाय के संबंध में भी बहस 
केवल प्रतिनिधान के प्रश्न पर हुई थी। जहां तक मुसलमानों का संबंध है, इनके 
बारे में भी नौकरियों को बाबत यही तय पाया था कि यह कोई परित्राण नहीं 
मांगेगे। यह जरूर है कि यह बात लिखित रूप में समिति के प्रतिवेदन में नहीं 
दी गई है। समिति ने निर्णय ही इस आधार पर किया था कि संविधान में धर्म 
के आधार पर किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय नहीं माना जायेगा इसी 
आधार पर सारी बातें हुई थीं और अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते हें। 


*सरदार हुकम सिंह: मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है। मैं यह पूछता 
हूं लो सिखों की इन चार जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिया 
गया हे? 


शयाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: अवश्य ही शामिल किये जायेंगे। 


*थ्री के.एम. मुन्शी: अनुच्छेद 300-क के अधीन राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों 
की सूची निकालने का अधिकार दिया है। उस सूची में इनको जरूर शामिल किया 
जायेगा। 


*सरदार हुकम सिंह: इस बात की गारंटी क्‍या है कि राष्ट्रपति इनको सूची 
में शामिल करेगा ही? संविधान में यह अधिकार पाने के लिये ही तो हमने सारी 
मांगों को छोड़ा है पर हमें यह मिला कहां? 


*थ्री के.एम. मुन्शीः राष्ट्रपति को इसकी शक्ति प्राप्त है। यहां जो भी वचन 
दिया गया हे राष्ट्रपति अवश्य उसका निर्वाह करेंगे। मंत्रणा-समिति के प्रतिवेदन में 
उसका यह निर्णय दिया हुआ है कि सिखों की अनुसूचित जातियों को देश की 
अनुसूचित जातियों का अंग माना जायेगा और अनुच्छेद 296 के अधीन जिसे कि 
हमने अभी स्वीकार किया है उसे सभी परित्राण दिये जायेंगे। अपने इस वचन के 
पीछे हटने की कोई बात नहीं है। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि सिखों की 
अनुसूचित जातियों को वही सुविधायें प्राप्त रहेंगी जो शेष अनुसूचित जातियों को 
दी जायेंगी। मैं पुन: इस बात को दुहराता हूं कि सिखों की अनुसूचित जातियों को 
पंजाब की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में जरूर 
शामिल किया जायेगा। 


*अध्यक्ष: अब मैं संशोधनों पर एक-एक करके मत लूंगा। जो कि ये सभी 
संशोधन, संशोधन नं 63 पर रखे गये हैं, नं. 64 के साथ भी यह ठीक बेठेंगे 
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और इसलिये इनको पेश करने की अनुमति दी गई है। इनमें से अगर कोई संशोधन 
मंजूर किया जाता है तो उसे हम ठीक जगह बिठा देंगे 


प्रश्न यह हे: 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड () 
में 5%ए ॥6 श८ंवथा (राष्ट्रपति नियुक्त करेगा) शब्दों के आगे 'शाव 9 59० 
णीए्शा ण गर0765 [9 ९8९० 89867 6 पर छाए एव्टाीलव गा एथा 
ल्‍, वा भाव व ए 6 शिीष 80०06 ए0 ॥9 96 ॥[.90ण7/०१ 99 ॥6 (0शलात0त 
० रिक्याएशापाता एी 6 $046 85५ ॥० ०३5० 789 9०! (तथा प्रत्येक राज्य में जो 
प्रथम अनुसूची के भाग , 2 और 3 में अभी उल्लिखित हैं, अल्पसंख्यकों 
के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे, यथा स्थिति, राज्यपाल या राजप्रमुख 
नियुक्त करेगा) शब्द जोड़े जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“धध्यक्ष: प्रश्न यह है;-- 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (2) में 
"ग्रातशा' कां$ (णाइमपांणा आ0! (इस संविधान के अधीन) शब्दों के आगे 
काला 7ठ्ा०5थाथांणा गा कालिशा ॥,९९58प्रा25 धाव॑ इथज९25 एणी॥6 ०0प्रा' 


(देश के विभिन्‍न विधान मंडलों में और सेवाओं में उनके प्रतिनिधान का) शब्दों 
को रखा जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (2) के 
अन्त में (० ॥5 बजा[ञ॥०ए१), 700ग0०॥70० ०० 40707' (इसके द्वारा अनुमोदन, 
रूप भेद और अभिवर्धन के लिये) शब्द जोड़ दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है;-- 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (2) के 
अन्त में +तः हपला बलांणा 35 एक्याक्राशा ]39 0(6९॥ 7९९८55३ए९ (ऐसी 


कार्वाई के लिये जैसी कि संसद आवश्यक समझे) शब्द जोडे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः- 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (2) की 
व्याख्या में ॥०४75' शब्द के आगे +॥८ /05]775, 2 (7॥757975$, ९ $0॥5, 
[6 75९८४, ॥० »॥2]0-70/975” (मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, ऐंग्लो-इंडियन 
समुदाय) शब्दों को रखा जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 की व्याख्या में 
“क्रात जाटापव6 गल 4वा2/0-ावाजा (णआएगऑ[ए' (तथा ऐंग्लो इंडियन समुदाय 
के प्रति निदेश भी है) शब्दों की जगह “0 गाटापरव७5 इपला 2९00॥॥॥।॥/ 0/ 0 ९१५ 
०णाधधप्रां।25 ३5 #6 शंका ॥939 गाथा 5ए०टा५! (तथा अन्य ऐसा या ऐसे 
समुदाय के प्रति, जिन्हें राष्ट्रपति उस समय उल्लिखित करे निदेश भी हे) शब्द 
रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 की व्याख्या के 
अन्त में (शप्रग्माा5, (क्रांआंधा$ 20 आता$,.' (मुसलमान, ईसाई और सिख) 
शब्द जोडे दिये जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
“धथ्ध्यक्ष: प्रश्न यह हैः-- 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (3) 
में, 40 डपला गाल 0427 2[85525 85 ॥6 6गंवला 47 णा 7०८थ॒ंए 
6 76907 ए 3 (:णगञ5॥0 _ए0णा€्व प्रावद्धा 2875९ () एण भा।९6 30] 0 
वीा5$ (णाशाॉपा0॥, 799 ०१० 5छ९टाए भाव (ऐसे अन्य पिछडे वर्गों के प्रति 
निदेश, जिनको कि राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 30। के खंड () 
के अंधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित 
करे) शब्दों को हटा दिया जाये।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
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“अध्यक्ष: अब लिया जाता है संशोधन नं. 80। इसे श्री मुन्नावाली ने पेश 
नहीं किया था। मेरा ख्याल यह है कि इस संशोधन की बात अन्य संशोधनों 
के अन्दर आ जाती है। अच्छा यही होगा कि इस पर राय ही ले लूं। प्रश्न 


यह हे 


“कि ऊपर के संशोधन नं. 64 में, प्रस्तावित अनुच्छेद 299 के खंड (3) 
में, “भाव 480 00 ॥6 4वाह्टग० गात॑भा (एप्प शब्दों को हटा दिया जाये।' 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि संशोधन सूची 2 (द्वितीय सप्ताह) के संशोधन नं. 63 में, प्रस्तावित 
अनुच्छेद 299 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा जाये: 


“299. (|) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


वहा आ9। 96 3 59९टांब णील्शा तर ॥6 $80९१7]९0 (52८5 
भाव 6 820९0766 ॥79९६४ 00 96 ॥|00720 99 ॥॥6 6४407. 


वुतल एछ९टांब गीला गा ०णाइप्रा॥ाण] जात ॥6 शिलडतदा 7939 
भू?0णा 3 5ए९टांगं णील्शा ण बला 8986 णञत0 आ4। ए़णाः 
रणप्रश्मण्टए प्रावक्ष 5 5फ्रथातालावशारट, क्रार्लाणा ॥70 ०0॥70). 


वुडल टांग "वश कएणा्व शाला [गणित 6 एाआंणा 0 079 
996 $॥9]] 0: 796 3 770772' ४70० एण 76 ७०॥९०१९१ 7965, 
6 8टा९१व॥60 (45९६ 07 एण इप्रट] णगराश्ा 03९९एफ््वाव 2[85525 35 
॥6 शिल्डंंतल्ला ॥939 ०7९८९फञा ण ॥67९9ण॥ ०0 3 ०णगञागर$ड्जणा 
27070ण0/606 प्रात 2][805९ (]) एी «206 30] ० [5 
(णाशॉपातणा 7५9 ०व९० ए९्टाफि, 


ुशल 54970९5, ॥079025 भाव छशाहणा$ 939970]९ 0 ॥6 फ्ञ९टांथं 
णीएलशा कि 6 एआणा भाव [0 ॥6 ऋछ्ठाबो णीएलशः कण ढटा 
97902 8॥9| 06 &एलावाप्रार टाक्ाए०व गण ॥67९एशापर९5 ए 09. 


॥ ॥4 96 ॥6 6प्रा५ ण ॥6 59९टांब णीएशः 0 ॥6 एाणा 0 
॥976 राव 7॥22णगशातवरा05 35 00 ॥6 छ९७5$ 9 स0पर6त 
96 22॥ 99 ॥6 एगणा! भाव 99 ९३८॥ $406 ॥0 ॥7/7#0५6 ॥6 
९९००ा०णा0, ९6प८४7079| 270 ८प्रॉपाव।] ।0ए४८] एा ॥6 5००१7 6१ 
77065, 6 80607स्‍64 (356९5 07 णएु इपठी णाीा& 98००१ 
0]9$525 35 ॥6 €छंतल्ाा। 7939 णा 76८2फएछ ए 76 7000 ए 8 
९ण्गा550॥ ॥979णा०१ प्रातवद्षा 200805९ (4) ए <&॥॥0०९ 30 ए 
वा5 (णाश्ञॉापाणा 799 ०98७7 59०९०/ॉकओञि ॥6 35 00 06 5प्रात5 4 
8॥076 96 5छ9थभाट9 ॥2064 ॥॥ 6 भाप 9प्रव/९ ए 6 
एग्जांणा (0एलगाााधालशा। ॥70 एस ९३९० 8906 (0एटग।ाालशा (0 6 
?पाए0586; भाव जार शिल्डंंतल्या ड09] ट4प्5९ ॥। उप 
7९८एगरशालाव्राणा$ 40 96 9व6 एक  एथाक्राशा., 
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[299, 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 


(0) 


() 


() 


(2) 


(3) 
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जिब्राक्रागला शव] ॥9ए6 ॥6 90फछ/ 0426९ ण १८८९४ ॥ ए0]९ 
0० गा 9काा5 9 एी ॥6 7022णगगञशातव्वाणा$ ०८णञाथा]९0 ॥ ॥6 
रि०ए०णा. 

3 ]] 9906 (ए0एथ्ाशा&$ औ। 96 90प्रात 00 746९ भाप 
भीणाला। गा ॥० 9प6228 0 5प्रट/) 5प्रा75 3$ ?कभाशा। ॥49 
56९॥ (0 96 ॥९९65४५ 07 ॥6 छपा70586 ण शंजशाहश्‌ शीलिट 0 
[6 70007र]शा9970णा5$ ०079॥86 का ॥6 २९७०ण॥ ० ॥6 फऋ्ञ्टंध 
णीएशा 0 6 एआाणा. 


[जरा ॥6 १[ए9णा॥॥॥शा एण ॥6 ०णगञगञा$इच्ञ0ता भाव ०णाब्तवेश्वांणा 
ण5 रिटएणा 99 6 शट्डातल्ा प्रात 2875९ (4) एा ७॥॥0९ 
३30] 0ए॥6 (7णाह्रापाणा ॥6 03०९ण्र्यात 0085525 $4|] ८णा&ं४ा 
ण हप्टी ९8४९३ भाव 200गराप्रात65 35 789 068 0607726 9५ 
(6 शिल्शतला., 


वुशल श6॥आंवल्ा। ॥39 600092०8 ॥6 90 0 ॥6 फ्९ट॑ग णील्टश' 
प० 6 ए्ंगणा 00 उफ्शरशं$इ९ भाव छाएट रीलिल 0 था 0 क्ाए 
7९९णााशा5705 79806 09 ॥6 ८णगगग5$ग्ञणा ३0700०॥स्‍26 प्रात 
खरत06 30] ॥4 ३०८९का८व 99 ॥6 श€्आवला. 

43]] 20[0णा7275 [0 06 7806 प्राव2/ 2]805९$ (]) ॥१0 (2) ० 
वा5$ 406 ॥9 96 7806 #णा 6 0000 ज़ा?९ ९४९९०५ ए 
705$05: 

(3). 720०८0%5$ 

(09) 820ा[स्‍5885$ 

(०) 80टांग्रॉ0शॉ88$, ॥१0 
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अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक 
विशेष पदाधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। 


यह विशेष पदाधिकारी राष्ट्रपति के परामर्श से प्रत्येक राज्य के 
लिये एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है जो बिल्कुल 
उसके ही अधीक्षण, निदेश तथा नियंत्रण में काम करेगा। 


संघ या किसी राज्य के लिये नियुक्त विशेष पदाधिकारी न तो 
अनुसूचित जातियों का न अनुसूचित आदिमजातियों का या अन्य 
ऐसे किसी पिछड़े वर्ग का सदस्य होगा जिसे राष्ट्रपति इस 
संविधान के अनुच्छेद 30। के खंड (]) के अधीन नियुक्त 
आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा उल्लिखित करेगा। 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


(8) 


(9) 
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संघ के विशेष पदाधिकारी को तथा प्रत्येक राज्य के विशेष 
पदाधिकारी को जो वेतन, भत्ते और निवृति वेतन देय होंगे वह 
भारतीय राजस्व पर प्रभारित व्यय होंगे।] 


संघ के विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह उस बारे 
में अपनी वार्षिक सिफारिश दे कि अनुसूचित जातियों की, 
अनुसूचित आदिम जातियों की या ऐसे अन्य पिछडे वर्गों की 
जिनको राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 30] के खंड () 
के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर, डल्लिखित 
करे, आर्थिक शैक्षणिक और सांस्कृतिक समुन्नति के लिये संघ 
द्वारा तथा प्रत्येक राज्य द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिये और 
कितनी रकमें संघ शासन के तथा राज्यों के वार्षिक बजट में 
उस प्रयोजन के लिये पृथक रखी जानी चाहिये तथा राष्ट्रपति 
ऐसी सभी सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवायेगा। 


संसद को उसकी शक्ति होगी कि वह प्रतिवेदन में दी गयी 
सिफारिशों को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार अथवा अस्वीकार करे। 


संघ के विशेष पदाधिकारी के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों 
को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये जितनी रकम संसद 
आवश्यक समझेगी उतनी रकम प्रति वर्ष अपने बजट में रखना 
सभी राज्य शासनों के लिये जरूरी होगा। 


तब तक जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 30। के खंड () 
के अधीन आयोग नियुक्त न हो जाये और राष्ट्रपति प्रतिवेदन 
पर विचार न कर ले, पिछड़े हुए वर्गों में वह जातियां या समुदाय 
माने जायेंगे जिनको राष्ट्रपति विनिश्चित करे। 


अनुच्छेद 30। के अधीन नियुक्त आयोग द्वार की गई तथा 
राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत सभी नियम किन्हीं सिफारिशों के प्रबंध 
के लिये तथा उनको कार्यान्वित करने के लिये राष्ट्रपति संघ 
के विशेष पदाधिकारी को अधिकार सौंप सकता है। 


(0) इस अनुच्छेद के खंड () और (2) के अधीन की जाने वाली 


सभी नियुक्तियां इन श्रेणियों के लोगों में से की जायेंगी: 
(क) डॉक्टर 

(ख) वैज्ञानिक 

(ग) समाज विज्ञानवेता, तथा 

(घ) प्राणि विज्ञानवेता। 


(]) संसद को इस अनुच्छेद के किसी या सभी उपबन्धों को निरसित 


या स्थगित करने की शक्ति होगी।] 
संशोधन अस्वीकृत हुआ। 
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“अध्यक्ष: कुल यही संशोधन हैं जो कि पेश किये गये हें। अब में श्री मुंशी 
द्वारा यथा प्रस्तावित अनुच्छेद 299 (संशोधन नं. 64) पर मत लूंगा। प्रश्न यह है:-- 


“संशोधन नं. 63 के संबंध में, अनुच्छेद 299 के स्थान पर यह अनुच्छेद रखा 
जाये: 


5फ6टंबों णीएश' 0 “299, (]) वनझाल शा 906 3 59०० (0ग९०' ता ॥6 
>0 60 80 (:4365; 5ला6०त60 (45०5४ थशात ॥6 8ला€त76९6 १7965 40 96 
उत्ाव्वल्त व068 हर... छ॒जा20 एए पाठ सट्ञतला, 
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अनुसूचित जातियों, अनुसूचित [299. () अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम 
आदिमजातियों इत्यादि के लिये. जातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी होगा जिसे 
विशेष पदाधिकारी। राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। 


(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये इस 
संविधान के अधीन उपबन्धित परित्राणों से संबद्ध सब विषयों का 
अनुसंधान करना तथा उन परित्राणों पर कार्य होने के संबंध में 
ऐसी अन्तराविधियों में, जेसी कि राष्ट्रपति निदिष्ट करे, राष्ट्रपति 
को प्रतिवेदन देना विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा तथा राष्ट्रपति 
ऐसे 82% प्रतिवेददों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष 
रखवायेगा। 


(3) इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों 
के प्रति निर्देश के अन्तर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, 
जिनको कि राष्ट्रपति इस संविधान के अनुच्छेद 30। के खंड 
(]) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश 
हा हा करे तथा आंग्ल-भारतीय समाज के प्रति निर्देश 

|] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
अनुच्छेद 299 यथा सशोधित रूप में संविधान में शामिल किया गया। 
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“अध्यक्ष: अब सभा स्थगित होती है। हम पुनः चार बजे समवेत होंगे। 
इसके पश्चात्‌ सभा भोजनार्थ, चार बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 


अध्यक्ष महोदय माननीय डॉ. राजेद्र प्रसाद के सभापतित्व में, सभा 
भोजनोपरान्त 4 बजे समवेत हुई। 


अल्पसंख्यक मंत्रणा-समिति के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य 


“अध्यक्ष: पहले इसके कि आज के कार्यक्रम में दिये गये अन्य अनुच्छेदों 
को हम लें, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज सवेरे जब यहां अनुच्छेद 296 
और 299 पर विचार किया जा रहा था उस समय माननीय सरदार पटेल ने एक 
लेख्य का हवाला दिया था। सभा के माननीय सदस्य सरदार भूपेन्र सिंह मान ने 
एक लेख्य से कुछ अंश पढ़कर सुनाया था। आपका ख्याल था कि यह वही लेख्य 
है जिसका हवाला माननीय सरदार पटेल ने दिया था। चूंकि उस लेख्य के बारे 
में मुझे कुछ संदेह था इसलिये मैंने यह सोचा कि लेख्य के केवल एक अंश 
को ही कार्रवाई में शामिल करना ठीक नहीं होगा और माननीय सदस्य से मैंने 
इस बात 8 किया कि वह समूचा लेख्य पढ़कर सुना दें जो उनके हाथ 
में था और उन्होंने समूचे लेख्य को पढ़कर सुना दिया। इसके बाद मैंने इस संबंध 
में पूछताछ की और मुझे यह है म हुआ है कि यह वह लेख्य नहीं है जिसका 
हवाला माननीय सरदार पटेल ने भाषण में दिया था। मैं उस लेख्य को पढ़कर 
सुना देना चाहता हूं जो कि सरदार पटेल के दिमाग में था ताकि हक हे सरा लेख्य 
कार्रवाई में आ गया है तो यह लेख्य भी इसमें दिखा दिया जाय कि उस 
लेख्य के कारण अगर किसी को कोई गलतफहमी हुई हो तो वह दूर हो जाये। 


“सरदार सुच्ेत सिंह (पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य-संघ): क्‍या इस लेख्य 
की प्रतियां सदस्यों को मिल सकती हैं? 


*अध्यक्ष: अवश्य मिल सकती हैं। पर अभी तो मैं उसे पढ़कर ही सुनाये 

देता हूं। यह लेख्य पर तारीख दी हुई है 0 मई सन्‌ 949 की। मंत्रणा-समिति 

बैठक हुई थी ]। मई सन्‌ 949 को और यह स्पष्ट है कि मंत्रणा समिति 

ने जो निर्णय किया था वह इस लेख्य के आधार पर ही किया था। इस पर हस्ताक्षर 

किये हैं तीन सदस्यों ने-सरदार उज्जल सिंह, माननीय सरदार योगिन्दर सिंह मान 
तथा सरदार गुरुवचन सिंह ने। अब मैं समूचे लेख्य को पढ़ देता हूं। 


/ डा पंजाब की विधान सभा के तथा संविधान सभा के सिख सदस्यों की 
एक ]0 मई को दिल्ली में हुई जिसमें ये सदस्य उपस्थित थे:-- 


]-सरदार कपूर सिंह 
2-ज्ञानी करतार सिंह 
3-सरदार स्वरन सिंह 
4-सरदार ईशर सिंह मझाइल 
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[ अध्यक्ष ] 

5-सरदार उज्जल सिंह 

6-सरदार योगिन्दर सिंह मान 
7-भाई पियारा सिंह 

8-सरदार इन्द्र सिंह 

9-सरदार गुरवचन सिंह वजवा 
0-सरदार दलीप सिंह कंग 
]]-सरदार अजित सिंह 
]2-सरदार शिवसरन सिंह 
3-सरदार नरोत्तम सिंह 

4-संत नरीन्दर सिंह 

]5-सरदार हुकुम सिंह 
]6-सरदार तारा सिंह 

]7-सरदार रतन सिंह मोंगा 
8-सरदार रतन सिंह लोगाढ 
9-सरदार गुरुबचन सिंह फिरोजपुर 
20-सरदार सजन सिंह मिरगंदपुरी 
2]-सरदार जगजीत सिंह मान 
22-सरदार सारदूल सिंह 


3 की विधानसभा के अध्यक्ष सरदार कपूर सिंह के सभापतित्व में 
यह हुई। अल्प संख्यक सिख समुदाय के लिए संविधान में परित्राण उपबन्धित 
करने के बारे में सर्व सम्मति से यह बातें स्वीकृत हुई थीं। इन बातों को उन 
सब सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था जो इस बैठक में उपस्थित न हो सके थे। 


]-सिख समुदाय के पिछड़े वर्गों को अर्थात्‌ मजहबी, कबीर पंथी, राम दासी, 
बावरिया तथा सिकलीगर इत्यादि जातियों को, पूर्वी पंजाब तथा पेप्सू में, विधान मंडलों 
में प्रतनिधान के बारे में और अन्य राजनैतिक रियायतों के बारे में वही सुविधायें 
मिलनी चाहिये जो कि अनुसूचित जातियों को दी जायें। इस प्रयोजन के लिये, या 
तो इन वर्गों को संविधान के प्रारूप में अनुसूचित जातियों की जो सूची दी गई 
है उसमें दिखाया जाये या सिखों के लिए जितनी जगहें रक्षित रखी गई हैं उनमें 
से आबादी के आधार पर इनके लिए जगह रक्षित रखी जायें। 

2-पूर्वी पंजाब में, सिखों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर जगहें रक्षित 
रखी जायें और अतिरिक्त जगहों के लिए चुनाव लड़ने का उन्हें अधिकार रहे। 


3-पूर्वी पंजाब के सिवाय अन्य प्रांतों में तथा केन्द्र में, जहां संख्या के आधार 
पर प्रतिनिधान पाने का सिखों को हक हो, वहां उनके लिये जगहें रक्षित रहनी 
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चाहियें तथा जहां चुनाव द्वारा उनके पर्याप्त प्रतिनिधि न आ पाये हों। वहां मनोनयन 
के द्वारा उनके प्रतिनिधि लिये जायें ताकि संख्या के हिसाब से उनको ठीक प्रतिनिधान 
प्राप्त हो जाये। 


4-पूर्वी पंजाब में स्थान रक्षण की व्यवस्था को उठाने पर सिख राजी हैं अगर 
सिखों को और हिंदू अनुसूचित जातियों को साथ मिला दिया जाये और उनकी 
जनसंख्या के आधार पर उनके लिये जगहें रक्षित रख दी जायें। 


यदि ये बातें नहीं मंजूर होती हैं तो सिखों को परित्राण देने का समूचा प्रश्न, 
कांग्रेस द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार, मध्यस्थ-निर्णयन पर छोड़ दिया जाये। 


(हस्ताक्षर) उज्जल सिंह 
ता. 0 मई सन्‌ 949 ई. (हस्ताक्षर) योगिन्दर सिंह मान 
(हस्ताक्षर) गुरवचन सिंह वजवा 


मैं इस पर कोई राय नहीं जाहिर करना चाहता हूं। दोनों लेखों को साथ साथ 
पढ़ने पर सदस्य स्वयं अपना निर्णय कर सकते हें। 


अनुच्छेद 48 


“अध्यक्ष; अब हम उन विभिन्‍न अनुच्छेदों को लेंगे जो आज के कार्यक्रम 
में दिये गये हैं और शुरू करेंगे अनुच्छेद 48 से। ये सभी संशोधन उन अनुच्छेदों 
पर आये हैं जो स्वीकृत हो चुके हैं। जहां भी आवश्यक होगा, पूर्व निर्णय को 
बदलने के लिये सभी की अनुमति ले ली जायेगी। अनुच्छेद 48 । 


*शथ्री टी.टी., कृष्णमाचारी (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 48 से 
लेकर अनुच्छेद 306 तक प्राय: सभी अनुच्छेदों पर, सिवाय 273-क और 302-क 
के, पुनर्विचार करने की जरुरत होगी क्‍योंकि ये सब पहले स्वीकृत हो चुके हें। 
इसलिये मेरा कहना यह है कि अगर आप चाहें तो, इन सभी अनुच्छेदों पर पुनर्विचार 
करने की अनुमति सभा से मांग ली जाये। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सभा इन निर्णयों पर पुनर्विचार करने की अनुमति दे।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन रखता हूं:-- 


“कि अनुच्छेद 48 के खंड (3) में “॥6 [गंवा बाग ॥8ए6 था जी लग! 
72९902०70००” (राष्ट्रपति के लिये पदावास रहेगा) शब्दों की जगह “6 ?०४0०ा 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


$॥9|] 96 शात९१ ज्ञागर0पा 99शाशा। एा ॥शा 00 6 प्र52 ए का॑ं$ णीलवी 
72802०॥0८$” (राष्ट्रपति को, बिना किराया दिये, अपने पदावासों के उपयोग का 
हक होगा) शब्द रखे जाये।” 


मैं यह देखता हूं कि मेरे इस संशोधन पर एक संशोधन भेजा है माननीय मित्र 
श्री सिधवा ने। इस संबंध में में उनका ध्यान आकृष्ट करूंगा उस संशोधन की 
ओर जिसे सभा ने कल यहां भाग 6-क के बारे में स्वीकार किया है। मेश मतलब 
है माननीय मित्र श्री सनन्‍्तानम्‌ के संशोधन से जो यों हैः- 


“]655 ॥6 ॥85$ क$ 0शा 7९॥४(0॥९९ त ॥6 ९थ्ूगा३ ० ॥5 9406, ॥6 
रिव्याशधापांता आ॥9॥ 96 शावरा९6 00 ॥6 प्र५९ ए था जील॑॥। 7९8४9200९९ जागी0प्रा 
?2शालशा। णी ला भाव गाश्ाल शव] 96 छएगं१ 00 6 रिभक्ुंजञागापांता छपी 
भे।07क९९६... ९८.7 


[राजप्रमुख को जब कि राज्य की सरकार के मुख्य स्थान में उनका अपना 
निवास गृह न हो, तब बिना किराया दिये पदावास के उपयोग का हक होगा 
तथा उसको ऐसे भत्तों... इत्यादि, इत्यादि।] 


राजप्रमुख के संबंध में जब यह उपबन्ध स्वीकार किया जा चुका है तो इसी 
के अनुसार राज्यपाल के बारे में भी उपबन्ध रखना होगा। सभा इस संशोधन को 
कल स्वीकार कर चुकी है। यही कारण है कि मैं अपना यह संशोधन रख रहा 
हूं। आशा है कि श्री सिधवा, इस बात को देखते हुए कि भाग 6-क के संबंध 
में श्री सन्‍्तानम्‌ के संशोधन को पास कर जिस मार्ग का प्रदर्शन किया है हम 
उसी का अनुगमन कर रहे हैं, अपने संशोधन के लिये जोर नहीं देंगे। 


*भ्री आर.के. सिधवा:ः अध्यक्ष महोदय, श्री संतानम्‌ का संशोधन है राजप्रमुख 
के संबंध में। पर मेरे संशोधन में यह कहा गया है कि जहां तक राष्ट्रपति का 
संबंध है, उसे बिना किराया दिये गवर्नमेंट हाउस का, अपने आवास के रूप में 
उपयोग करने का हक होगा। मैं नहीं समझ पाता हूं कि आखिर श्री संतानम्‌ के 
संशोधन से यह प्रयोजन कैसे हल होगा। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: माननीय मित्र श्री सिधवा से मैं यह कहूंगा कि 
यह फिर से संशोधन को देख लें। वह यों है:- 


“राष्ट्रपति कों, बिना किराया दिये, अपने पदावास के उपयोग का हक होगा।” 


वस्तुतः श्री सिधवा के ध्यान में मूल बात नहीं आ पाई हेै। मेरे संशोधन में 
“07 7०७0०7००” शब्द प्रयुक्त हुए हैं। राष्ट्रति को एक से अधिक पदावास 
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हो सकते हं। गवर्नर जनरल का एक पदावास है दिल्‍ली में और एक हे शिमला 
में। इसीलिये इन शब्दों को यहां रखा गया है और विशेषज्ञ की राय यही हे कि 
विधेयक में यही शब्द बिल्कुल ठीक बेठेंगे। इसलिये मैं यह अनुभव करता हूं कि 
इस में किसी परिवर्तन की जरुरत नहीं है। इसलिये श्री सिधवा से मैं यह अनुरोध 
करूंगा कि वह अपने संशोधन के लिये आग्रह न करें। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रान्त: जनरल): अध्यक्ष महोदय, श्री 
सिधवा यह कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट हाउस का उपयोग केवल राष्ट्रपति के 
आवास के लिये ही किया जायेगा। किन्तु हो सकता है कि भावी संसद इसे और 
किसी उपयोग में भी लाना चाहे। 


*थ्री आर.के. सिधवाः में सोचता यह था कि अपने संशोधन के लिये जोर 
न दूं किन्तु प्रो. शिव्बनलाल की बात सुनकर में यह अनुभव कर रहा हूं कि 
मुझे इस पर जोर देना ही चाहिये। उनका कहना है कि गवर्नमेंट हाउस का उपयोग 
किसी अन्य प्रयोजन के लिये भी किया जा सकता हे जैसा प्रो. सक्सेना चाहते 
हैं उसके हिसाब से तो इसका उपयोग कोई परित्राजकऊ भी कर सकता है। पर 
इस सम्बन्ध में किसी सन्देह की गुंजाइश नहीं रहने देना चाहता इसलिये मैं साफ 
तौर पर “गवर्नमेंट हाउस” का उल्लेख यहां कर देना चाहता हूं जैसा कि मैंने अपने 
संशोधन में किया है इसका उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिये भी किया जा सकता 
है जेसा कि प्रदर्शनी के लिये इसका उपयोग हमने किया है। पर यह बात हमें 
यहां अवश्य रख देना चाहिये कि गवर्नमेंट हाउस का उपयोग राष्ट्रपति के आवास 
गृह के लिये किया जायेगा। 


“अध्यक्ष: किन्तु श्री कृष्णमाचारी के संशोधन से यह तो नहीं होता है कि 
राष्ट्रति के आवास गृह के लिये इसका उपयोग वर्जित हो जाता हो। क्‍या इस 
मामले पर हमें किसी बहस की जरुरत हे? 


*भ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, उच्च्तम न्यायालय के न्यायाधीशों के 
लिये बिना किराया के आवास गृह देने के बारे में जो उपबन्ध अभी उस दिन 
रखा गया था उसका मैंने विरोध किया था। किन्तु डॉ. अम्बेडकर ने जवाब में यह 
बताया कि जिन अनुच्छेदों को पास कर चुके हें। उनमें राष्ट्रपति और राज्यपाल 
के लिये बिना किराये के आवास गृह का उपबन्ध रखा गया है। उन्होंने मुझसे 
कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिये बिना किराये के आवास गृह के उपबंध 
पर जब यहां विचार किया जा रहा था उस समय मुझे आपत्ति उठानी चाहिये थी। 
अब ऐसा मालूम पड़ता है कि खुद उनके दिमाग में ही यह सन्देह उत्पन्न हो 
गया है कि कहीं पहले के अनुच्छेदों का कोई और निर्वचन न किया जा सकता 
हो; कहीं यही अर्थ न किया जाये कि किराया देने पर ही उनको आवास गृह 
दिया जायेगा बिना किराया दिये नहीं। उस दिन उनका तर्क यह था कि जहां तक 
न्यायाधीशों का सम्बन्ध है, वह दूर दूर की जगहों से यहां राजधानी में आते हैं 
और उनको यह तकलीफ न देनी चाहिये कि दिल्ली में अपने लिये मकान ढूंढते 
फिरें। उस दिन आपने यही दलील पेश की थी किन्तु उनके इस तर्क के आधार 
पर उनसे मैं यह कहूंगा कि फिर तो मिनिस्टरों को भी, बिना उनसे किराया लिये 
आवास गृह देना अनुचित नहीं होगा। आखिर जब आप उच्चतम न्यायालय के 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


न्यायाधीशों के लिये बिना किराया के आवास गृह की व्यवस्था कर रहे हें 
कार्यपालिका के प्रधान के लिये जब बिना किराया के आवास गृह की व्यवस्था 
कर रहे हैं तो मेरी समझ से तो बुद्धि संगत और तर्क संगत बात यही होगी कि 
मिनिस्टरों के लिये ऐसी ही व्यवस्था की जाये। आशा है कि सभा मेरे इस मन्तव्य 
से सहमत होगी कि संविधान में ऐसा उपबंध रहना चाहिये। 


“अध्यक्ष; सभा के सामने जो संशोधन पेश है उसके सम्बन्ध में यह प्रश्न 
उठता ही कहां हे? 


*थ्री एच.वी. कामतः अभी उस दिन जब डॉ. अम्बेडकर ने मुझे उत्तर दिया 
था तो उनको इस बारे में कोई सन्देह नहीं था। पर आज, ऐसा मालूम पड़ता हे 
कि, उनको खुद कुछ सन्देह हो रहा है जो यह राज्यपालों के लिये तथा राष्ट्रपति 
के लिये बिना किराये के आवास गृह देने का संशोधन रख रहे हैं। फिर तो तर्क 
संगत यही है कि मिनिस्टरों को भी बिना किराया लिये आवास गृह दिया जाये। 


“ग्राननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यदि अनुमति हो तो एक बात कहूं। 
राजप्रमुख के सम्बन्ध में इस बारे में जो उपबन्ध रख चुके हैं उसके अनुरूप उपबन्ध 
यहां रखने के लिये यह संशोधन रखना जरूरी है। राजप्रमुखों के आवास गृह के 
सम्बन्ध में जो खण्ड अभी उस दिन पेश किये गये थे उनमें हमने यह साफ साफ 
कहा है कि इनके आवास गृह के लिये इनसे कोई किराया न लिया जायेगा। राज्यपालों 
के सम्बन्ध में इस बारे में जो खण्ड हमने रखे हैं उनका इनसे मिलान करने पर 
हमने यह देखा कि वहां किसी तरह एक बात छूट गई है और वह यह कि 
बिना किराया लिये आवास गृह देने की बात वहां नहीं रखी गई हे। इस खामी 
को दूर करने के लिये तथा राज्यपालों को और राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में राजप्रमुखों 
के स्तर पर लाने के लिये इस संशोधन की जरुरत पड़ी हे। 


मिनिस्टरों को बिना किराया के आवास गृह देने का जो प्रश्न है उस पर विचार 
करना है संसद को इस बात का कि उनको वेतन के साथ आवास गृह दिया 
जाये या नहीं और अगर दिया जाये तो किराया लेकर या बिना किराये के, विनिश्चयन 
संसद करेगी क्योंकि मिनिस्टरों का जो पद है वह राजनतिक पद है जो सदन की 
सदभावना और विश्वास पर निर्भर करता है और मेरा ख्याल है कि श्री कामत 
इस बात को आसानी से समझ सकते हैं कि मिनिस्टरों को संसद के क्षेत्राधिकार 
से बाहर रखना ठीक नहीं होगा। 


अध्यक्ष: इस पर अब में मत ले लेना चाहता हूं। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 48 के खण्ड (3) में 'क्ाढ श्ग्रंत्ला जब ॥8ए९ था गील॑गे 
72802०70००! (राष्ट्रपति के लिये पदावास रहेगा) शब्दों की जगह 6 श्ड्रंतला 
8॥9] 96 शात९6 60 ॥6 प्र5९ णए (00एथाशाध।शा ति0प5९ शञांगर0पा 94गाशा 
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72॥? (राष्ट्रपति को बिना किराया दिये गवर्नमेंट हाउस के उपयोग का हक 
होगा) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हुआ। 


*अध्यक्ष: अब में श्री कृष्णमाचारी के संशोधन पर मत लूंगा। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 48 के खण्ड (3) में "फ्ञाठ श#ट्बंवला शी 8ए6 था जी लंबे! 
72802०॥००” (राष्ट्रपति के लिये पदावास रहेगा) शब्दों की जगह "फ्ना6 श6४ंतला। 
$॥9|] 96 शा।6९6 ज्ात0प्रा 04गगशा 0 ला 00 ॥6 प्रड९ एा ॥5 0ीटाव 728- 
9०7०८७! (राष्ट्रपति को बिना किराया दिये अपने पदावासों के उपयोग का हक 
होगा) शब्द रखे जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः मैं अपना संशोधन नं. 360 पेश करता हूं श्रीमान। 
वह यों है: 


“कि अनुच्छेद 62 के खण्ड (5क) को हटा दिया जाये।” 


इसको रखने का कारण यह है जेसा कि अभी उस दिन डॉ. अम्बेडकर की 
ओर से मैंने यहां कहा है, कि हम अनुसूची 3-क को नहीं रखना चाहते हैं और 
उस अनुसूची को भी नहीं रखना चाहते हैं जिसमें राज्यपालों के लिये अनुदेश रखे 
गये हें। प्रस्तुत खण्ड में यह कहा गया हैः #(58) ॥ 6 ९०॥06८९८ ०ए ॥8 गा8675 
का ॥ 6 रटाटा56 एी ग5 पफ्रीटाणा$ प्रात 05 ('णाह्यापराणा 00 ॥6 शटडंवदा 
8॥9 96 9लड्णाभीए ह॒परांवटत एज सी॥्रापलांणा$ 5० 0पा था इटाव्ता० ता ७." (अपने 
मिनिस्टरों को चुनने में तथा इस संविधान के अधीन अपने प्रकार्यों के प्रयोग में 
राष्ट्रपति अनुसूची 3-क में दिये गये अनुदेशों पर चलेगा।) किन्तु जब यह अनुसूची 
3-क अब प्रस्तावित ही नहीं की जा रही है तो इस खण्ड का रखना भी अनावश्यक 
है। इसीलिये मैंने इसे हटाने का संशोधन रखा हे। 


*थ्री एच.वी. कामतः आपको याद होगा श्रीमान कि कुछ महीना पहले आपने 
यह महत्वपूर्ण प्रश्न यहां उठाया था कि आया राष्ट्रपति के लिये हमेशा अपने 
मंत्रिपरिषद की राय को मानना अनिवार्य होगा क्‍या। हमारा संविधान इस प्रश्न पर 
खामोश है इसमें केवल इतना ही कहा गया हे कि “राष्ट्रति को सहायता और 
राय देने के लिये एक मंत्रिपरिषद्‌ होगी” उस अवसर पर डॉ. अम्बेडकर ने यह 
कहा था कि इस बात के स्पष्टीकरण के लिये संविधान में कहीं न कहीं एक 
उपबन्ध आगे चल कर हम रख देंगे। मुझे तो ऐसा ही याद आता है। अध्यक्ष 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


महोदय कृपा कर यह बता दें कि मेरा कहना सही है या गलत? संविधान में 
कहीं भी इस प्रश्न का स्पष्टीकरण नहीं किया गया हे। आशा है डॉ. अम्बेडकर 
इसे स्पष्ट कर देंगे और इसे यों ही अस्पष्ट न रह जाने देंगे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं चाहता यह हूं कि इसके लिये नोटिस 
दिया गया होता ताकि मैं आवश्यक उद्धरण यहां रख सकता। फिर भी इस पर 
एक सामान्य वक्तव्य तो मैं दे सकता हूं। यह प्रश्न कि आया संविधान में ऐसी 
कोई बात रखी गई है जिससे राष्ट्रपति के लिये मंत्रिपरिषपद्‌ की राय को मानना 
लाज़िमी हो, एक ऐसा प्रश्न है जो विस्तृत प्रश्न की तुलना में बहुत छोटा-सा प्रश्न 
है। पहले मैं विस्तृत प्रश्न के सम्बन्ध में ही चन्द बातें कहना चाहूंगा: 


जहां तक कि संसदात्मक लोकततन्त्र का सम्बन्ध हे, प्रत्येक संविधान में राज्य 
के लिये ये तीन अंग-कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधान मण्डल---आवश्यक 
माने गये हैं किसी भी संविधान में मुझे ऐसा एक भी उपबन्ध नहीं मिला है जिसमें 
यह कहा गया हो कार्यपालिका विधान मण्डल के आदेश का पालन करेगी और 
न किसी संविधान में ऐसा ही कोई उपबन्ध मिला हे कि कार्यपालिका न्यायपालिका 
के आदेश का पालन करेगी। किसी भी संविधान में आपको इस तरह का उपबन्ध 
नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि यह आम तौर से एक मानी हुई बात हे 
कि संविधान के उपबन्धों को मानना राज्य के इन तीनों अंगों के लिये लाजिमी 
है। इसलिये हमें यह मान लेना होगा कि जो लोग कि संविधान को कार्यान्वित 
करते हें अर्थात विधानमण्डल के सदस्य तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के 
सदस्य अपने प्रकार्यों को अपने परिसीमनों को और अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह 
जानते हैं। इसलिये हमें यह मानना होगा कि अगर कार्यपालिका संविधान पर ईमानदारी 
से अमल करती हे तो उसके लिए विधान मण्डल का आदेश मानना अनिवार्य हे 
चाहे इसके लिए संविधान में कोई आदेश मूलक उपबन्ध कार्यपालिका के लिये 
भले ही न रखा गया हो। 


इसी तरह कार्यपालिका अगर संविधान को ईमानदारी से कार्यान्वित करती हे 
तो उसके लिये उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णयों के अनुसार काम करना 
अनिवार्य है। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह मामला राज्य के एक अंग से 
सम्बन्ध रखता है। यह अंग अपनी सीमाओं के अन्दर रह कर कार्य करता है और 
साथ ही राज्य के अन्य अंगों के प्रभुत्व को भी स्वीकार करता है। यदि संविधान 
में इस अंग को भी प्रभुत्व प्रदान किया गया है तो इसका यह अर्थ है कि उसका 
एक सांविधानिक दायित्व है। यह दायित्व संविधान में निहित हे। 


मुझे स्मरण है श्रीमान कि आपने यह प्रश्न उठाया था और मैंने इस पर छानबीन 
की थी और इंग्लैण्ड की सर्वोपरि अदालत के दो निर्णयों को रख लिया था जिन्हें 
सभा के सामने में किसी दिन रखना चाहता था इस प्रश्न को स्पष्ट करने के 
लिये। किन्तु मुझे खेद है कि इसकी सूचना मुझे नहीं थी कि आज यह प्रश्न 
उठाया जायेगा। अस्तु, जो प्रश्न उठाया गया है उसका यही जवाब हे। 


संविधान का मसौदा [337 


किसी भी देश में कोई सांविधानिक शासन तब तक चल नहीं सकता हे जब 
तक कि वहां का एक सांविधानिक पदाधिकारी इस तथ्य को न याद रखे कि उसका 
अधिकार संविधान द्वारा परिसीमित है तथा इस तथ्य को न याद रखे कि, उसके 
और अन्य किसी पदाधिकारी के बीच उठने वाले किसी प्रश्न के विनिर्णयन के 
लिये संविधान ने अगर किसी पदाधिकारी की व्यवस्था की हे तो उस पदाधिकारी 
के निर्णय को मानना, उसके लिए तथा राज्य के अन्य अंग के लिये लाजिमी 
है। यह मंजूरी संविधान ने इसलिये दी है कि राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की राय पर 
अवश्य चले और कार्यपालिका अपने कार्यपालिक अधिकारों के प्रयोग में संसद निर्मित 
विधियों का अतिक्रमण न करे तथा कार्यपालिका विधि पर अपना कोई ऐसा निर्वचन 
न दें जो संविधान द्वारा प्रतिष्ठापित राज्य की न्यायपालिका के निवर्चन से प्रतिकूल हो। 


*भ्री एच.वी. कामतः यदि किसी खास मामले में राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद 
की सलाह पर नहीं चलता है तो क्‍या यह संविधान का उल्लंघन समझा जायेगा 
और क्‍या इसके लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता हे। 


अगाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः इसमें तो रंचमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता 


है। 


“ग्राननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌ (मद्रास: जनरल): डॉ. अम्बेडकर के कथन में 
मैं इतना और जोड़ देना चाहता हूं और बता देना चाहता हूं कि कई मामलों में 
राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय नहीं भी मान सकता है। यदि मंत्रिमंडल यह चाहता 
हो कि उसका विघटन कर दिया जाये तो राष्ट्रपति यह कह सकता है कि उसके 
स्थान पर वह अन्य मंत्रिमण्डल बिठायेगा जिस पर बहुमत का विश्वास हो और 
शासन को चालू रख सकता है। कुछ मामलों में उत्तरदायी शासन के हित में राष्ट्रपति 
अपने उत्तरदायी मंत्रियों की राय की अवहेलना कर सकता हे। 


“*गाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: जवाब में में केवल एक बात कहना चाहता 
हूं एक समय यह स्थिति जरूर थी। मेकाले लिखित इंग्लैण्ड के इतिहास में यह 
साफ-साफ बता दिया गया है कि सम्राट क्या कर सकता हेै। किन्तु मैं यह कहना 
चाहता हूं कि यह प्रश्न रूढि से सम्बन्ध रखता है। कनाडा में जब मिस्टर मेकेंजी 
किंग ने मंत्रिमण्डल का विघटन करना चाहा था तो वहां यह प्रश्न उठा था। प्रश्न 
यह था कि आया गवर्नर जनरल के लिये विघटन का निर्णय देना लाजिमी है या 
उसे इस बात की स्वतन्त्रता है कि विरोधी पक्ष के नेता को बुला कर उसे मंत्रिमंडल 
बनाने को कहे। गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश शासन की राय से मिस्टर मेकेंजी किंग 
की राय को स्वीकार किया था और मंत्रिमंडल को भंग कर दिया था। 


*भ्री एच.वी. कामतः बजाय इसके कि डॉ. अम्बेडकर के किसी प्रसंगात कथन 
पर हम निर्भर करें, संविधान में इसके लिए उपबन्ध क्‍यों न रख लें? 


शगाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः इस प्रश्न पर हम इस तरह विचार नहीं 
कर सकते हें। 
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*भ्री नजीरुद्दीन अहमद: हमने एक बहुत ही विवादास्पद विषय उठा लिया 
है। यह प्रश्न कि मंत्रिमण्डल और राष्ट्रपति संसद के निश्चय को मानने के लिए 
बाध्य हैं या नहीं, एक बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। इस प्रश्न पर ब्रिटिश संविधान 
का निर्णय क्‍या हे, यह चर्चा वस्तुत: यहां प्रासंगिक नहीं हो सकती है। ब्रिटिश 
संविधान बहुत सी चिर स्थापित रूढ़ियों को लेकर बना है। लिपिबद्ध विधियों को 
लेकर वह नहीं बना है। वहां, सम्राट्‌ की तथा कार्यपालिका की क्‍या शक्तियां हैं 
इसे सारा देश अच्छी तरह जानता है। किन्तु हमारा संविधान बन रहा है लिपिबद्ध 
विधियों को लेकर। इसलिये मेरा ख्याल तो यही है कि हमें इन प्रश्न के स्पष्टीकरण 
के लिए एक न एक उपबन्ध अवश्य रख देना चाहिये। अन्यथा, हो सकता है 
कि कभी गतिरोध उत्पन्न हो जाये। इस सम्बन्ध में ब्रिटिश पार्लियामेंट की नजीर 
से हमें कोई सहायता नहीं मिल सकती है। जहां तक कि कनाडा की नजीर का 
सम्बन्ध है वह भी रूढ़ियों पप और एक चिरकालीन मान्यता पर ही अश्रित है। 
किन्तु हमारे यहां इसके लिये कोई पूर्ववर्ती उदाहरण या नजीर नहीं है जिसका हम 
सहारा ले सकें। पर इस विषय को यहां उठाना एक गड़ी हुई बात को उठाना 
है और मैं नहीं समझता कि इस पर हमें यह बहस और चलानी चाहिये। पर यह 
रे है कि डॉ. अम्बेडकर की राय को हम अपने लिए लाजिमी ही नहीं मान 
सकते हें। 


*थ्री अलादी कृष्णस्वामी अय्यर (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, इस बहस 
में दखल देने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी पर मैं यह देख रहा हूं कि यहां 
उपबन्ध रखने की आवश्यकता का जो प्रश्न उठाया गया है वह सर्वथा निस्सार 
है। अनुच्छेद 6 (3) में हमने यह कहा है कि मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति 
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यदि कोई राष्ट्रपति इस उत्तरदायित्व की पूर्ति में 
मंत्रिपरिषद को रुकावट डालता है जो वह संविधान को भंग करने का अपराधी 
है और उस पर महाभियोग चलाया जा सकता हे। यह तो किसी कठोर बात को 
कोमल बनाने का ढंग है जो यहां यह कहा गया है कि अपने प्रकार्यों के पालन 
में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की सलाह से चलेगा। मंत्रिपरिषद्‌ 36 कह हिक रूप से उत्तरदायी 
रहेगी लोकसभा के प्रति। बजट के बारे में, या विधि के बारे में अथवा 
देश के प्रशासन से सम्बन्ध रखने वाले किसी भी विषय के बारे में स्थिति के 
अनुसार सारा काम करना होगा वस्तुत: लोक सभा को। इसलिये, अगर मंत्रिपरिषद 
को अपने दायित्वों का पालन करना हे तो राष्ट्रपति को इस बात का ख्याल रखना 
होगा कि संविधान का पालन हो। इसलिये अनुच्छेद 6॥ तथा 62 (3) के द्वारा 
यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरदायी शासन का दायरा क्‍या हे? अन्यथा 
आपको एक बड़ी 3 इस बात की रखनी होगी कि किसका क्‍या दायित्व हे; 
आपको यह बताना कि संसद का विघटन अगर किया जाता है तो इसकी 
जिम्मेदारी होगी प्रधान मन्त्री पर; आप को यह भी बताना होगा कि ऐसे मौकों पर 
राष्ट्रति को क्या क्‍या रायें माननी होंगी। कहने का मतलब यह है कि बहुत सी 
विस्तार की बातों का आपको उल्लेख देना होगा। आयरलैंड में कुछ ऐसा ही प्रयास 
किया गया था क्‍योंकि उन दिनों सम्राट के प्रति वहां अविश्वास भाव था। आयरलैंड 
का जो संविधान शुरू में बना था उसमें कुछ उपबन्ध रखे गये थे जिनमें इन सब 
विस्तार की बातों का उल्लेख था कि किसका क्‍या दायित्व होगा। यदि आप कनाडा, 
आस्ट्रेलिया या अन्य किसी देश के संविधान को देखें, जिसमें उत्तरदायी शासन की 
व्यवस्था रखी गई है या नाममात्र के भी उत्तरदायी शासन की व्यवस्था रखी गई 
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है तो आपको मालूम होगा कि कहीं भी इसके लिए विस्तृत उपबन्ध नहीं रखे 
गये हैं। जर्मनी के संविधान विशारदों ने जिन्होंने वहां का संविधान तैयार किया था, 
इसके बारे में कुछ परिभाषायें रखने का प्रयास किया था जिसके फलस्वरूप वह 
संविधान ही असफल हो गया जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्यों ही वहां राष्ट्रपति 
तथा मंत्रियों के अधिकारों के बीच संघर्ष पैदा हुआ था उससे जर्मन संसद का 
ही खात्मा हो गया था। इसलिए, इन बातों को देखते हुए, मैं तो साहसपूर्वक यही 
कहूंगा कि संविधान के किसी अनुच्छेद में हमें विस्तारपूर्वक इन बातों को रखने 
की जरूरत नहीं है कि उत्तरदायी शासन की क्या-क्या जिम्मेदारियां होंगी और क्‍या 
प्रकार्य होंगे। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: अध्यक्ष महोदय, हमने एक ऐसा संविधान बनाया 
है जिसमें छोटे से छोटे विस्तार की बात के लिए उपबन्ध रख दिया है। हमारा 
संविधान इंग्लैण्ड के संविधान से भिन्‍न है, इस ख्याल से कि इंग्लैण्ड का संविधान 
आधृत है रूढियों पर और अपना संविधान बना हे लिपिबद्ध बातों को लेकर। इस 
तरह के महत्वपूर्ण मसले के बारे में संविधान में हमने कहीं भी यह नहीं कहा 
है कि राष्ट्रपति के लिये यह अनिवार्य होगा कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को 
बुलाकर मंत्रिमंडल बनाने को कहे और न हमने यही कहा है कि मंत्रिपरिषद की 
राय मानना राष्ट्रपति के लिये आवश्यक होगा। वह अनुसूची जिसमें अनुदेशों का 
उल्लेख करना था वह भी अब हटा दी गई है। डॉ. अम्बेडकर ने हमें अभी यह 
समझाया है कि अन्य देशों में इस सम्बन्ध में रूढियों के आधार पर काम होता 
है। अब यहां अनुसूची 4 पर विचार किया जा रहा था तो मैंने यह उम्मीद की 
थी कि इन बातों के लिए संविधान में कुछ न कुछ उपबन्ध जरूर रखे जायेंगे। 
दरअसल खुद डॉ. अम्बेडकर ने एक बार मुझसे यह कहा था कि हमें इन सब 
विस्तार की बातों के लिए संविधान में उपबंध जरूर रखना चाहिये क्‍योंकि लोकतंत्रीय 
शासन व्यवस्था की दिशा में हम एक बहुत बड़ा प्रयोग शुरू करने जा रहे हें। 
जब हम संविधान में छोटी-छोटी विस्तार की बातों के लिए उपबन्ध रख रहे हैं 
तो मैं यह महसूस करता हूं कि इन बुनियादी बातों को कि राष्ट्रपति के लिये 
यह लाजिमी होगा कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को बुलाकर मंत्रिमण्डल बनाने 
को कहे तथा यह कि मंत्रिपरिषद की राय मानना उसके लिये जरूरी होगा, हमें 
संविधान में किसी न किसी रूप में अवश्य रख देना चाहिये। 


*अध्यक्ष: मेरा ख्याल है कि इस पर काफी बहस हो चुकी हे। श्री कृष्णमाचारी। 
आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? 


*शथ्री टी.टी, कृष्णमाचारीः नहीं श्रीमान। डॉ. अम्बेडकर सारी बातों का जवाब 
दे चुके हैं। 

*भ्री एच.वी. कामतः बहस के सम्बन्ध में आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या हे? 
यह सवाल शुरू में उठाया था आपने ही। 


“अध्यक्ष: इसमें मेरी प्रतिक्रिया से कोई वास्ता नहीं हे। इसका निश्चय करना 
है सभा को। 


340 ] भारतीय संविधान सभा [4 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


*श्री नजीरूद्दीन अहमद: इस प्रश्न पर फिर से विचार करने की अनुमति 


मिलनी चाहिये। 


है। 


“माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌: यह संशोधन तो बिल्कुल आनुषंगिक है। 
“अध्यक्ष: इस संशोधन पर मुझे मत लेना चाहिये। बस, यही मेरी प्रतिक्रिया 


प्रश्न यह हेः 
“कि अनुच्छेद 62 के खण्ड (5-क) को हटा दिया जाये।” 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं श्रीमानः “कि 


अनुच्छेद 67 का खण्ड (6) हटा दिया जाये।” 


यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण खण्ड है, सुतरां माननीय मित्र श्री शिब्बनलाल सक्सेना 


ने जिस सजगता के साथ मेरे संशोधन को निराकृत करने के लिये अपना संशोधन 
भेजा है उसे मैं समझ रहा हूं। किन्तु मैं सभा को यह अविलम्ब बता देना चाहता 
हूं कि इस महत्वपूर्ण खण्ड को, जिसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर लोक 
सभा के निर्वाचन की व्यवस्था की गई है, हम यों ही बिना सोचे समझे हटाने 
का संशोधन नहीं रख रहे हैं। इस सम्बन्ध में सभा का ध्यान मैं आकृष्ट करूंगा 
289-ख की ओर जिसमें यह कहा गया है:- 


“#[]6 ९6९८०णा$ ॥0 ॥6 प्ि0प्र5८ ए ॥6 ?९०9॥९ ॥4 ॥40 ॥6 .29$]40५9८ 
455270ए9 ० एल 9946 जीव] 96 णा 6 छवक्‍छा5$ णएाी 367 गशाएा$८; 
पीता 45 0 839, रएटाए लॉगमटा, जशी0 48 0 ]658 वीक्षा जिथाफ- 
णा€ एल्चा$5 रण 38९6 णा पट तवा८ 38 74397 926 एछिटत जा शा$ शैशीथोा 
एज णा प्रावक्ष भाए 48ए9 ॥346 979 ॥6 क॒ए/णुआ॥9रल ,€शा89प7/6० भाव 5 
॥0. 0णएगलाजांइड तुंषइ्वृषभािर्त प्रावक कगां$ड एगाशॉपाणा ०णा थाए 99 
980९८ 99 ॥॥6 कूएणएगर 46शा59प्राटड णा ॥6 शाग्राव एा ॥0- 
7९85660॥0९९, प्रा50प्रादाट55 रण ग्रााव, द्यगरह णा एणाफा णा वी689व 
.9बलाएट, भागी] 906 थात2०60, 00 96 ॥टशांंशलारत 35 3 एणलाः व भाए छपादी 
लाल्लाणा.? 


[326--लोक सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिये निर्वाचन वयस्क 
मताधिकार के आधार पर होंगे अपितु प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक 
है तथा जो ऐसी तारीख पर, जैसी कि समुचित विधान मण्डल द्वारा नियमित 
किसी विधि के द्वारा या अधीन इसलिये नियत की गई हो, इक्कीस वर्ष की 
अवस्था से कम नहीं है, तथा इस संविधान अथवा समुचित विधान मण्डल द्वारा 


संविधान का मसौदा [34 


निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त-विकृति, अपराध अथवा भ्रष्ट या 
अवैध आचार के आधार पर अनर्ह नहीं कर दिया जाता है, ऐसे किसी निर्वाचन 
में मतदाता के रूप में पंजीबद्ध होने का हकदार होगा।] 


अनुच्छेद 67 के खण्ड (6) का समूचा सार भाग अनुच्छेद 289-ख में आ 
गया है और मसौदा समिति ने मतदाताओं की अनर्हता को रखने के लिये इसी 
स्थल को उपयुक्त समझा है। इसलिये अब अनुच्छेद 67 के खण्ड (3) को रखने 
की कोई जरूरत नहीं रह गई है। यही कारण है जो मैंने यह संशोधन रखा हेै। 


(प्रो. शिव्बनलाल सक्सेना ने अपना संशोधन नहीं पेश किया) 
“ध्ध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 67 का खण्ड (3) हटा दिया जाये।” 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमानः 
“कि 67 के खण्ड (7) के स्थान पर यह खण्ड रखा जाये। 


“6 7९79९5शाभांणा | ॥6 प्रि०प्रड5९ ण 6 ?7९०9]6९ णएण ॥6 श7॥70765 ८णा- 
[75९4 जातरा)। ॥6 (शातराणज ए गातवा4 छप्ा ॥0 काटाप्वध्व जांगात का 896 


9. कह 


8॥9 96 5पला 38 7थ्वाीशाशा। 439 0५9 489 [/0०06. 


[ भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले 
राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोक सभा में वैसा होगा जैसा कि संसद विधि द्वारा 
उपबन्धित करे।] 


मूल खण्ड (7) का पाठ यह था; 


“एव्ाकाशा ॥439, 09 99, [॥0एव46 [ण ॥67९972९5श27970 जा] ॥6 पि0प्५९ 
॥6 ?९०४॥४ एी 77068 णीश पिक्वा 9965. 7 


[संसद्‌, विधि द्वारा राज्यों के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के, लोक सभा में प्रतिनिधित्व 
का उपबन्ध कर सकेगी।] 


सभा को स्मरण होगा कि अभी कल हमने नया अनुच्छेद 67-क पास किया 
है जो कमोवेश अधिकार देने वाला अनुच्छेद है। इससे खण्ड (7) जैसे खण्ड को 
रखने की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती है। सोचा यह है कि इस खण्ड को 
विशद्‌ बनाकर इस रूप में रखने की जरूरत है जैसाकि संशोधन में सुझाया गया 


है। 
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“अध्यक्ष; इस पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है; 
“कि अनुच्छेद 67 के खण्ड (7) के स्थान पर यह खण्ड रखा जाये;- 


“(7) पक्र6 +द्काटछलाथओाणा का ॥6 ल0प्र5८ एण ॥6 ?९096 ए 6 (शातराणा65 
९णाए7526 जात] ॥6 80४7र/ण9 ए कात३ 9प ॥0 ९5९0 जाता ॥9 996 


9 पड 


8॥9 96 5पटीा 38 ए7्वभाशा। 739 0५9 489 [/0५०06. 


[भारत राज्य क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले 
राज्य-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व लोक सभा में वैसा होगा जैसा कि संसद विधि द्वारा 
उपबन्धित करे।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता 


“कि अनुच्छेद 09 के परन्तुक के स्थान पर यह परन्तुक रखा जाये:- 
-0ण१॥466 ॥9 ॥6 52 [परांडइवीटाणा आ09 00 ९छॉाथा। 00--- 


() 2 959प60 जगा 4 9967 6 86 9दाश एफ०्लीलत तक एच वा 
णए 6 ाई 80९०97]6 45 3 049, ॥॥6 तां$छपरा8 ॥7$65 0प्रा ण शाए 
[0शंदझ्रणा एज ३679, 3श०्टाला, ०0शलाक्षा, ला282श०ाशा, उ#द्ावव॑ 
णएा गीला शागरञा| था वापाप्रालशा ए्ञाएा ए३8 लाटारटत गा0 ण टटाल्व 
7९06 6 646 ए ०ए॥ग्राशार्शालशा एा 05 (:(णाश्यापाणा ॥870 ॥985$, 
0० ॥38 9९0॥, ०णावरप्रटत जा कुशवाणा भी 4 (26; 


() 3 तव95छ9प्राढ 0 ज्ञांटा बाज 846 व5 3 0भ9, ॥ ॥6 तंछ््ुपाल भा$525 0परा 
ण भाज। एछ0शंशंणा ण ३8 ९29, 4९९९०॥7॥९7ा॥, ९०0एशाका, शा2१2०॥7९7ा, 
अ कावर्व, णा णील गाग्रांक्ष गाशाप्रा]ग, जारी ]0ण09९5 ॥94 ॥6 590 


है कह 


्राइवंलाणा आब। ॥0 ९<ा०ाव 00 5प्रण०)] त59प्रा2. 
[परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा जिसमें:- 


(]) प्रथम अनुसूची के भाग 3 में उल्लिखित कोई राज्य एक पक्ष है, यदि 
वह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबन्ध, सनद या अन्य 
तत्सम लिखित के, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहले की गई या 
निष्पादित थी तथा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ प्रवर्तन में है या रख ली 
गई है, किसी उपबन्ध से पैदा हुआ हे। 


संविधान का मसौदा [343 


(2) कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी संधि, करार, 
प्रसंविदा वचनबंध, सनद्‌ या अन्य तत्सम लिखित के, जो उपबन्ध करती 
है कि वैसा क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद पर विस्तृत न होगा, किसी उपबन्ध 
से पैदा हुआ है।] 


इस सम्बन्ध में सदस्यों से में इस बात का अनुरोध करूंगा कि, इस अनुच्छेद 
के पास किये जाने के पहले, संविधान के प्रारूप में यह अनुच्छेद जिस रूप में 
रखा गया था उसकी ओर वह दृष्टिपात करें। वह यह देखेंगे कि प्रारूप में ये 
परन्तुक ठीक इसी रूप में रखे गये हैं। किन्तु प्रारूप के अनुच्छेद 7099 को जब 
हमने यहां पेश किया था उस समय महसूस यह किया था कि जिस परिस्थिति 
में हम हैं उसमें शायद हम सभा से यह अनुरोध नहीं कर सकते हैं कि इस 
परन्तुक (]) के आशय के किसी परन्तुक को वह स्वीकार करे। इसलिये सभा 
द्वारा उस समय स्वीकृत किये अनुच्छेद 09 में ऐसा परन्तुक नहीं है जिससे भाग 
3 वाले राज्यों की बात आ जाती हो और उसमें केवल परन्तुक (2) को उस 
समय सभा ने रखा था। किन्तु अब परिस्थिति बदल गई है और हम यह आवश्यक 
समझ रहे हैं कि मूल मसौदे के परन्तुक () के आशय का एक परन्‍्तुक हमें 
इस अनुच्छेद में रखना चाहिये और इसीलिये यह संशोधन मैंने रखा है। आशा है 
सभा इसे स्वीकार करेगी। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 09 के परन्तुक के स्थान पर यह परन्तुक रखा जाये; 
-0णक१66 ॥9 ॥6 52 [परांडवीटाणा आ09॥ 00 ९छाथा।ं 00--- 


(0) 2 959पफ060 ज्गंएला 4 $96 ' 6 व एलाएश ए०्लीलत गा एथा वा 
णए ॥॥6 जाई 80९076 45 3 049, ॥॥6 तांइछपरा8 ॥7$6९5 0प्रा ण भाए 
एाठ्ंंशंणा एाी 3 ॥९279, ९०शाशा।, 2०0एशाक्ा, लाए42शाशा, उद्यावर्द 
07 णाीहा शागां।॥ वाईाप्राशा जरांएा ज३$ लालार2त गा0 ० ९छटटराटव 
7९९ 6 886 ए ९णा॥शार्शाशा ए 5 (णाह्याप्रांणा ॥॥0 ॥85$, 
0० ॥38 9९2॥, ०णावरप्रटत जा कुशवाणा भी 4 (26९; 


(॥) 2 059प/6 0 जाांटा बाए 996 5 3 0भा9, ॥ ॥6 ती9छछप्राठ भां$25 0प्रा 
ण भा एछ0एंशंणा ण ३ ॥९29, 4९९९०॥९ा॥, ९०0एशाधा, शा2१2९०॥7९ा, 
इक्ावर्द, णा जाल जभाग्रा।क्ष गाड॥प्रावा शाांदा कञा०णंव65 94 ॥6 52१ 
राइवंलाणा आबी। 0 ९टालाव 0 इप्ला वांक्रपाड, 7 


[परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा जिसमें: 


(]) अनुसूची के भाग 3 में उल्लिखित कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह 
विवाद किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबंध, सनद्‌ या अन्य 
तत्सम लिखित के, जो इस संविधान के प्रारम्भ से पहले की गई या 
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[ अध्यक्ष ] 
निष्पादित थी तथा ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ प्रवर्तन में है या रख ली 
गई है, किसी उपबन्ध से पैदा हुआ हे। 
(2) कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद, किसी ऐसी संधि, करार, 


प्रसंविदा, वचनबंध, सनद्‌ या अन्य तत्सम लिखित के, जो उपबंध करती 
है कि वेसा क्षेत्राधिकार ऐसे विवाद पर विस्तृत न होगा, उपबन्ध से 
पैदा हुआ है।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


अनुच्छेद 42 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस 
अनुच्छेद पर विचार अभी कल तक स्थगित रखा जाये। कई सदस्यों ने ऐसा आवेदन 
किया है कि इस अनुच्छेद की वह कुछ और छानबीन करना चाहते हैं। यदि इतना 
समय देने में असुविधा होती हो तो कृपा कर कल तक के लिये इसे अवश्य 
रोक लीजिये। 


“अध्यक्ष: तो इस पर विचार अभी रुका रहता है। अब हम लेंगे संशोधन नं. 
365 को जो अनुच्छेद 9 पर आया हेै। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: संशोधन नं. 365 को उपस्थित करते हुए मैं आपसे 
इस बात की अनुमति चाहता हूं कि इसमें अपने संशोधन नं. 388 को भी शामिल 
कर लूं जिसको मैंने आज भेजा है। मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:- 


“कि अनुच्छेद 9 के संख्याक्रम को बदल कर अनुच्छेद 9 के खण्ड 
() के रूप में रखा जाये और उसके साथ यह खण्ड और जोड़ दिया जाये: 


(2) 


[(2) 


वुशल शट्गंतवद्ञा ॥99 ॥0णा75शभावाएर भाजशाी]ए ०णञॉथा॥26 ॥ ९४१४८ 
(0) णी ॥6 छा0ए50 00 भाए।8 09 एण था5$ एणाशापाण, ॥र्शल 3 05$- 
?9प्रा€ ण ॥6 ाव गला।णालव का ॥6 524 ९]8प.5९ 00 ॥6 $फ्राशा6 
(0फप्रा 0 णुआंणा ॥0 ॥6 8फ्रालार (70फ्ा 799, क्षीश छपी व64- 
9 35 ॥ [75 व 70007 ॥0 ॥6 ?65800॥॥ ॥5$ 0ञणा 60. 7 


राष्ट्रति, इस संविधान के अनुच्छेद 09 के परन्तुक के खण्ड 
(।) में किसी बात के होते हुये भी, उक्त खण्ड में वर्णित प्रकार 
के विवाद को उच्चतम न्यायालय को राय देने के लिये सौंप सकेगा 
तथा उच्चतम न्यायालय, ऐसी कार्रवाई के पश्चात्‌ जैसी कि वह उचित 
समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा।] 


संविधान का मसौदा [345 


यह खण्ड भी संविधान के प्रारूप में जो अनुच्छेद 9 रखा गया है उसका 
ही अंश है। मूल अनुच्छेद 9 की सारी बातें प्राय: यहां शब्दश: रखी गई हैं 
सिवाय इसके कि उसके अन्तिम तीन पंक्तियों में जय सा अदल बदल कहीं कहीं 
कर दिया गया है। अनुछेद !9 को जिस रूप में सभा ने पास किया है उसमें 
यह खंड नहीं रखा गया है पर अब हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यह खण्ड 
अब फिर इस अनुच्छेद में आ जाना चाहिये। इसको किस अभिप्राय से रखा जा 
रहा है यह बात स्वतः स्पष्ट है। इसके द्वारा अधिकार दिया जा रहा है राष्ट्रपति 
को इस बात का कि वह ऐसे मामले को, जैसाकि संशोधन में वर्णित है, उच्चतम 
न्यायालय को उसकी राय के लिये सौंप सकता है और उच्चतम न्यायालय उस 
पर अपनी राय राष्ट्रपति को प्रतिवेदित कर सकता है। वर्तमान अनुच्छेद 9 में 
और इस प्रस्तावित अनुच्छेद 9 में बड़ा महत्वपूर्ण अन्तर आ जाता है इस उपबन्ध 
से। इस अनुच्छेद को पहले जब पास किया गया था तब से बहुत सी और बातें 
जोड़ दी गई हैं जिससे संविधान का दायरा बहुत विस्तृत हो गया है। इस दायरे 
के विस्तृत होने से जो परिस्थिति अब पैदा हो गई है उसमें इस उपबन्ध का रखना 
जरूरी हो गया है। 


*अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः: 


“कि अनुच्छेद 9 के संख्या क्रम को बदल कर अनुच्छेद 9 के खण्ड 
(।) के रूप में रखा जाये और उसके साथ यह खण्ड और जोड़ दिया जाये: 


४ (2) ॥॥#6 शट्बंतवश्ञा ॥439, 0णज्ा8क्राकाए भाजशाीत)राए ०णाभा]९6 ॥ ९४7४८ 
() णएी ॥6 [#0५४8$0 00 ॥॥06 09 ० ॥5 ॥5 (7णात्रापाणा, ॥र्शश' 8 
व459प्रा8 ण ॥6 [ताव 7राशा।07९0 शा 6 520 ९875९ 00 ॥6 $8फपएञाशा९ 
(0प्रा गण ०तग)णा भव ॥6 8फ्राशा6 (70प्रा 7939, शीश 5पट ॥64778 
35 ॥ गग5 , 700ण7॥ 0 ॥6 ?छ4ल्या व8 ०कातगाणा ॥ीशलणा, 7 

[(2) राष्ट्रपति, इस संविधान के अनुच्छेद 09 के परन्तुक के खण्ड () 
में किसी बात के होते हुए भी, उक्त खण्ड में वर्णित प्रकार के विवाद 
को उच्चतम न्यायालय को राय देने को सौंप सकेगा, तथा उच्चतम 


न्यायालय, ऐसी कार्रवाई के पश्चात्‌ जेसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति 
को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा।] 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता 
हू-- 

“कि अनुच्छेद 35 के खण्ड (3) में बाग] ॥9ए० था णीलंब ॥6॥ंविथाए०! 

(पदावास रहेगा) शब्दों की जगह 'आबी 96 थात्र०१ जाप ए१ज़ाला। णी/ला(0 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


॥76 प५९ ० ॥5 ०0०३ 7०८०००॥००८! (बिना किराया दिये अपने पदावासों के उपयोग 
का हक होगा) शब्द रखे जायें।” 


यह अनुच्छेद राज्यपाल के सम्बन्ध में है। राष्ट्रपति से सम्बन्ध रखने वाले 
० 49 में इस सम्बन्ध में जो संशोधन रखा गया था उसे सभा ने स्वीकार 
किया है। 


श्री एच.वी. कामतः मेरी तुच्छ राय में तो यहां एक विषमता रह गई है। केन्द्र 
के सम्बन्ध में तो हमने राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को--दोनों 
को--ही बिना किराये का आवास गृह का उपबंध किया है। फिर यहां भी क्‍यों 
न राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों--दोनों के लिये बिना किराये के 
आवासगृह का उपबन्ध करें? कवल राज्यपाल के लिये क्‍यों ऐसा किया जाये? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: किसी भी प्रस्ताव को निरर्थक बनाने के 
लिये तर्क का इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाता हे। 


“अध्यक्ष; यह सवाल यहां नहीं उठता है। प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 35 के खण्ड (3) में बाग] ॥98ए० था णीलंब ९॥ंतिथा००! 
(पदावास रहेगा) शब्दों की जगह “झा 986 थाग!6०१ ज़रांगाणा ?9शाशा। एकशा 
60 ॥6 प५९ ० ॥3 0०लं॥। 7250०702$' (बिना किराया दिये अपने पदावासों के 
उपयोग का हक होगा) शब्द रखे जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता 
हू-- 

“कि अनुच्छेद 35 के खण्ड (3) में +ट8ां54पा० ० 6 59०! (राज्य के 

विधान मण्डल) शब्दों की जगह एथांधाथा! (संसद) शब्द रखा जाये।” 


अब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसलिये यह महसूस किया आ रहा 
है कि यह ठीक नहीं होगा कि राज्यपाल के उपलब्धियों के विनिश्चयन का प्रश्न 
राज्य के विधान मण्डल को सौंपा जाये। शुरू में ऐसा किया गया था इसलिये कि 
हमने सोचा यह था कि राज्यपाल का निर्वाचन किया जाये। यह संशोधन और पहले 
ही आ जाना चाहिये था पर हमने यह देखा कि अब यह अन्तिम मौके पर ही 
रखा जा सकता है। इसीलिये अब मैं यह संशोधन रख रहा हूं ताकि राज्यपाल की 
उपलब्धियों का विनिश्चयन संसद विधि द्वारा करे। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: मुझे खुशी है कि यह परिवर्तन यहां किया जा 
रहा है। केवल यह जानना चाहता हूं कि राज्यपाल का वेतन कहां से दिया जायेगा, 
केन्द्रीय कोष से या प्रान्तीय कोष से? 
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“अध्यक्ष: यह प्रान्तीय राजस्व पर प्रभारित होगा। 
प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 35 के खण्ड (3) में १,6१5]#पा० ० 6 $96' (राज्य का 
विधानमण्डल) शब्दों की जगह छथ्वाांधगाथा! (संसद) शब्द रखा जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:ः 
“कि अनुच्छेद 44 का खण्ड (4) निकाल दिया जाये।” 


यह खण्ड (4) उसी तरह का है जैसा कि अनुच्छेद 62 (5-क) जिसे हम 
हटा चुके हैं। इसे हटाने का कारण यह है कि सभा यह फैसला कर चुकी है 
कि संविधान में अनुसूची 4 नहीं रहनी चाहिये और यह खण्ड इस बात पर ही 
३३ कि अनुसूची 4 संविधान में रहे। सुतरां अब इसको रखने की आवश्यकता 
नहीं है। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 44 का खण्ड (4) हटा दिया जाये।” 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:ः 
“कि अनुच्छेद 49 का खण्ड (2) हटा दिया जाये।” 


अनुच्छेद 49 का खण्ड (2) प्रायः वैसा ही है जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद 
जिसे सभा लोक सभा के बारे में पास कर चुकी है। इस खण्ड में वयस्क मताधिकार 
के आधार पर निर्वाचन का उपबंध किया गया है और अब हम इसे दूसरे स्थल 
पर रख रहे हैं। संसद तथा राज्यों के विधान-मण्डलों के चुनाव के सम्बन्ध में 
सारी व्यवस्था अनुच्छेद 289-ख में रख दी गई है। इसलिये अब इस खण्ड की 
जरुरत नहीं रह गई हेै। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: मैं अपना टाइप किया हुआ संशोधन नहीं उपस्थित 
कर रहा हूं। यह संशोधन यों है:- 


“कि संशोधन सूची 4 (द्वितीय सप्ताह) का संशोधन नं. 369 हटा दिया जाये।” 


*भ्री नजीरुद्दीन अहमदः कुछ सदस्य, जिनमें मैं भी हूं, यह समझने में असमर्थ 
हैं कि आखिर क्‍यों यहां लोग अपने विचार बदल दिया करते हैं। जब अनुच्छेद 
49 (2) यहां मौजूद था तो हमें अनुच्छेद 289-ख को नहीं पास करना चाहिये 
था। इनमें से एक अनुच्छेद को हटाने का ही संशोधन हमें तुरन्त पास कर लेना 
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[ श्री नज़ीरुद्दीन अहमद] 


था। जहां तक वर्तमान संशोधनों का सम्बन्ध है, यह आज ही सदस्यों के पास भेजे 
गये हैं। सदस्यों को इन पर विचार करने का अभी मौका भी नहीं मिल पाया 
है। इस तरह से जल्दबाजी में संशोधनों को रखने का परिणाम यह हो सकता हे 
कि जगह-जगह असंगतियां आ जायेंगी जिनको हमें पुन: ठीक करना होगा। इन 
संशोधनों को समझना मुश्किल है और जिस तरह असंगति और द्वित्व के आधार 
पर अपने पूर्व स्वीकृत बातों के बारे में हम संशोधन कर रहे हैं उससे यह आशंका 
होती है कहीं इनको बिना विचारे ही न हम पास कर बेठें। 


*अध्यक्ष: मेरा ख्याल है कि यह सभी अनुच्छेद पहले अलग एक दूसरे भाग 
में रखे गये थे जो निर्वाचन के बारे में था। पर अब आवश्यक यह समझा गया 
है कि निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाले इन सभी अनुच्छेदों को उठाकर इस स्थल 
पर रख दिया जाये। 


*श्री नज़ीरूद्दीन अहमदः जब संशोधनों को पास किया गया था उस समय 
यह बात क्‍यों नहीं सोची गई? 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष ने जो समझाया वह बिल्कुल ठीक है। पर 
असल में इन सभी बातों को हम एक अध्याय में रखना चाहते थे और जिस समय 
यह अध्याय रखा गया और पास किया गया था उस समय हमने इस अनुच्छेद 
को उठाने का संशोधन इसलिये नहीं पेश किया था कि सोचा यह गया कि द्वितीय 
पठन के समय जब इन पर बहस खत्म होगी उस समय ऐसा कर दिया जायेगा। 
हमने यह अनुभव किया कि और भी तरह-तरह की बातें यहां उठायी जायेंगी और 
इन सबके लिये एक संशोधन अन्त में रख दिया जायेगा। यही कारण है जो जब 
यह संशोधन आपके सामने रखा गया हे। 


“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 49 का खण्ड (2) हटा दिया जाये।” 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं श्रीमानः 


“कि अनुच्छेद 49 के खण्ड (4) में 4,०889प्रा० एण ॥6 59०! (राज्य का 
विधान-मण्डल) शब्दों की जगह +व्ाभ्गाणआ (संसद) शब्द रखा जाये।” 


इस संशोधन को रखने का कारण यह है कि इस अनुच्छेद के खण्ड (2) 
के अधीन जो शक्ति राज्य के विधान मण्डल को प्राप्त है वह अब अनुच्छेद 289-ख 
के द्वारा संसद को दे दी गई है। मुझे विश्वास है कि माननीय मित्र श्री नजीरूद्दीन 
अहमद हमें इस बात के लिये दोषी न बतायेंगे कि उस समय हमने इन शब्दों 
की जगह “संसद' शब्द रखने का संशोधन रख कर क्‍यों नहीं इस खण्ड को हटाने 
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का प्रस्ताव किया। हमने ऐसा नहीं किया क्‍योंकि हमने यह अनुभव किया कि बाद 
में चल कर हम यह सब ठीक तरह से कर सकेंगे और इसीलिये तब इसे छोड़ 
दिया था। यह बात नहीं है कि हम यह नहीं जानते थे कि हम जो कर हहे हें 
वह अनुच्छेद 49 के खण्ड (4) के प्रतिकूल है। 


*भ्री एच.वी. कामतः मसौदा समिति ने इसमें एक छोटी सी शाब्दिक भूल 
कर दी है। होना यह चाहिये कि “८६हांड्रक्षापा० ० 4 $46” शब्दों की जगह 
“एभा८ा” शब्द रखा जाये। अगर यह संशोधन इसी रूप में स्वीकृत होता है 
तो खण्ड का रूप यह होगा:- 


“जज टलीलिए ॥णा इप्टी १6 35 6 एथ्याक्ागश 739 99 ]4ए9 (5&80ग॥॥व।ध]€., 
यहां एक्वाभ्ाथा! के आगे (॥6' का प्रयोग गलत है। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: माननीय मित्र का मैं बहुत ही अनुगृहीत हूं कि 
इन्होंने इस त्रुट की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। संशोधन को इस रूप में 
पढ़िये कि ॥6ट59प्रा० ० 3 846! की जगह एथ्रांधाथा? शब्द रखा जाये। 


माननीय मित्र का इसके लिये मैं अतिशय ही कृतज्ञ हूं। 


*आ्री एच.वी. कामतः क्‍यों न मान लीजिए कि आपके संशोधन पर मैंने यह 
संशोधन रखा हे? 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन है। इसमें 
कहा यह गया हैः 


# " एणा ॥6 ८णाएथाणा एज ९8० <ला5प्रड, #6 7002९5थ2॥9॥07 0० 76 5टएटव 
छाॉगाबं "णाशीपिशाटलंर5 गा ॥6 |.८ए589/7ए८ 455९॥0]ए 0 ९8९०॥ 996 शा 
5फ)]९०० 0 ॥6 [ञा0णएंगरणा$ एण ॥॥06 289 ए ॥॥85 (:णाज्ञापाणा), 02, 7290[प5०0 
एज इप्टा 3प्र0गरज, का इपला गरकाशः भाव जाती रहिए #णा 5पटीा (2० 35 ९ 
7.69$8]4/प्रा'2 0 ॥6 996 799 99 ]4ए (667॥6...' 


(प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर, प्रत्येक राज्य की विधान-सभा में विविध 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधान, इस संविधान के अनुच्छेद 289 के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी तिथि 
से प्रभावी होने के लिये पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा जैसा कि उस राज्य का 
विधान-मण्डल विधि द्वारा निश्चय करे।) ” 


इसको रखने का अभिप्राय यह था कि नई जनगणना की समाप्ति पर और 
निर्वाचन क्षेत्रों के बन जाने पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था राज्य का विधान मण्डल 
करेगा। अब यह अधिकार संसद को दे दिया जा रहा है। संसद को यह अधिकार 
दिया जा रहा है। इसको तो मैं बहुत पसन्द करता हूं क्योंकि संसद की व्यवस्था 
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[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


में एकरूपता रहेगी। पर मैं जानना यह चाहता हूं कि यह काम सम्पादित किस 
तरह किया जायेगा। हो सकता हे कि प्रान्तों की आबादी और बढ़ जाये। अतः 
प्रश्न यह है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कैसे किया जायेगा। अवश्य ही प्रान्त 
यह तो चाहेंगे ही कि इस सम्बन्ध में कोई भी व्यवस्था की जाये इसके पहले 
उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाये और उसकी सुनवाई हो इसलिये 
कुछ न कुछ व्यवस्था इस बात के लिये होनी चाहिये कि संसद को इस बारे 
में कोई निर्णय करने से पहले, यह मालूम हो जाये कि सम्बन्धित राज्य के 
विधान-मण्डल की राय क्या है। आप मेरे ही प्रान्त को लीजिये। वहां की आबादी 
6 करोड़ है और जगहें रखी गई हैं 500। अब मान लीजिये कि वहां की आबादी 
बढ़ जाती है। उस हालत में वहां निर्वाचन क्षेत्रों में पुनः परिवर्तन करना होगा। या 
ऐसे किसी प्रान्‍्त को लीजिये जहां आबादी अभी कम है पर आगे चल कर बढ़ 
जाती है। ऐसे प्रान्त क्या अपने निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में आबादी के हिसाब 
से वृद्धि कर सकेंगे? हमें इस बात का उपबन्ध करना ही होगा कि संसद कोई 
निर्णय करे इसके पहले राज्य के विधान-मण्डल को इस बारे में अपनी बात कहने 
का मौका जरूर दिया जायेगा। 


*थ्री नजीरूद्दीन अहमद: श्री टी.टी. कृष्णमाचारी के कथन के उत्तर में मैं 
केवल एक शब्द कहना चाहता हूं। पूर्वगामी एक संशोधन पर मैंने जो बात कही 
थी उसके जवाब में आप यह फरमाते हैं कि मैं हमेशा उनकी गलती ढूंढा करता 
हूं। वस्तुत: मैं उनका छिद्रान्वेषण नहीं कर रहा था बल्कि अपनी कठिनाई समझा 
रहा था। मेरी तरह सभा के अन्य कई सदस्यों को भी यही कठिनाई है। वस्तुतः 
श्री कृष्णणाचारी ही सदस्यों की गलती ढूंढा करते हें। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अगर माननीय मित्र को मेरे कारण कुछ भी असुविधा 
हुई है तो इसके लिए मैं अवश्य उनसे क्षमा चाहूंगा। जहां तक कि माननीय प्रो. 
शिब्बललाल सक्सेना की बात का सम्बन्ध है मैं उनसे यह कहूंगा कि वह अनुच्छेद 
290 को फिर पढ़ें। जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि राज्य के विधान-मण्डलों 
की राय संसद को मालूम होनी चाहिये, इरादा यही किया गया था कि इसके लिये 
एक न एक व्यवस्था रखी जायेगी। किन्तु अभी इस समय, अनुच्छेद 290 तथा 
अनुच्छेद 49 के खण्ड (4) में जो कुछ कहा गया है, उससे अधिक हम कुछ 
नहीं कह सकते हें। 


“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 49 के खण्ड (4) में +॥6 6१84प्रा० एणी 8 $8०' शब्दों 
की जगह था शब्द रखा जाये।” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं श्रीमान कि 
संशोधन नं. 37। को अभी रोके रखिये क्योंकि यह भी संशोधन नं. 364 के समान 
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है जिसके सम्बन्ध में मेश अनुरोध स्वीकार करके आपने कल तक स्थगित रखने 
की कृपा की है। अब मैं यह संशोधन रखता हूं: 


“कि अनुच्छेद 230 में, अन्त में यह शब्द जोड़ दिये जायें: 


“0 का ठल्‍्लंश्रंणा ॥रबव6 2 भा ाशाबाणानं ०2णाशिलाट2, 35502270 77 
०एगाशा 9069. 


[या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संस्था या अन्य निकाय द्वारा किये गये किसी 
विनिश्चयन के]” 


मेरा ख्याल है कि माननीय मित्र श्री कामत इस संशोधन को अवश्य पसन्द 
करेंगे खास करके इस बात को देखते हुए कि अनुसूची 7 की सूची | की 
एतत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के उपबंध को और विस्तृत करने पर आपका प्रबल आग्रह 
था। इस संशोधन के स्वीकृत होने पर इस अनुच्छेद का रूप यह होगा:- 


# "ातणणज्ांप्राड्क्रावाए भाशााए ॥ ॥6 णरशणाए 90शंड्रणा$ एि ॥5 (7०क्ञथ', 
शिब्रावक्रागशा 435$ 900 07476 भा 4ए 07 भाएर 9906 ण 9था परीशरण 07 
वफञाशालशाव्राहु भा५ ॥९279, १2९९०॥९०ा ण ८णाएश्ला।ण जात कराए णीश' ८0प्रा- 
॥जछ 0 ९0प्राएं65 णः भाज़ (ल्‍टांडंणा 79096 2 भाज वाशा॥रा0णा4ं ८0गाशिशाए९, 
3$$0टाब्राणा 0 0007 9009. 


[इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को 
किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुई किसी संधि, करार या 
अभिसमय अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संस्था या अन्य निकाय में 
किये गये किसी विनिश्चय के परिपालन के लिये किसी राज्य या उसके 
किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है।]” 


मेरा ख्याल है कि इस संशोधन से अनुच्छेद सर्वथा पूर्ण हो जायेगा और उन 
सभी आवश्यकताओं की इससे पूर्ति हो जायेगी जिनके लिये संसद को, ऐसे 
अन्तर्राष्ट्रीय समझोतों को या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के निर्णयों को जिनमें कि भारत 
भी एक पक्ष होगा कानून बनाने की जरूरत पड़ सकती हे। 

*थ्री एच.वी. कामतः माननीय मित्र श्री कृष्णमाचारी के कथन से मैं सर्वथा 
सन्तुष्ट हूं। 

“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 

“कि अनुच्छेद 230 में अन्त में यह जोड़ दिया जाये;- 


४9 भाए 86ल्‍ट९507 7306 2६ भाज वाशिा।नाणा॥ं ०णालिशारट, 35502970 0०7 
०॥०: 9007” (या किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संस्था या अन्य निकाय द्वारा 
किये गये किसी विनिश्चय के)” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
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*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: संशोधन नं. 373 के बारे में मैं आपसे इसे कल 
तक रोकने की अनुमति चाहूंगा, श्रीमान। 


*थ्री आर.के. सिधवा: यह तो मैं समझ सकता हूं कि कुछ समय बाद कोई 
किसी संशोधन के बारे में अपना विचार बदल दे, किन्तु यह संशोधन तो अभी 
कल ही सभा के सामने रखा गया है और इतनी जल्दी माननीय मित्र ने इस बारे 
में अपना विचार बदल दिया हे। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: तो मैं इसे अभी उपस्थित किये देता हूं श्रीमान। 


*थ्री नजीरूद्दीन अहमद: एक ओचित्य प्रश्न है श्रीमान। यह एक बड़ा ही 
महत्वपूर्ण खण्ड माना गया है और आज सवेरे ही हम लोगों को यह मिला है। 
इस सभा में योगदान देने के अलावा भी तो और भी कई बातें हमें देखनी पड़ती 
हैं। इन संशोधनों पर विचार करने के लिये हमें कुछ समय चाहिये। हम अभी 
एकाएक इस पर कोई विचार तो दे सकते हें। 


“अध्यक्ष: अच्छी बात है, संशोधन कल तक रुका रहेगा। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:- 
“कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) का उपखण्ड (ग) हटा दिया जाये।” 


अनुच्छेद 303 को पेश करने से पहले मैं अनुच्छेद 303 के खण्ड () (ख) 
में, जो रोक रखा गया है, एक बात पेश करने की अनुमति चाहता हूं। अनुच्छेद 
303 के खण्ड (]) के मद (ख) और (ग) उस दिन रोक रखे गये थे और 
मेरा संशोधन नं. 375 के मद (ग) को हटाने की अनुमति चाहता है। मद (ख) 
को हमें पेश करना ही होगा और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसे पेश करूं। 
इस पर कोई संशोधन नहीं आया है। यह एऐंग्लो इंडियनों को परिभाषा के बारे में 
में है। मैं यह प्रस्ताव रखता हूं:-- 


“कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) का मद (ख) उस रूप में रखा जाये 
जिसमें कि प्रारम्भ में संविधान के प्रारूप में इसे रखा गया था।” 


*भ्री एच.वी. कामतः उन लोगों के बारे में क्‍या होगा श्रीमान जिनके जनक 
पिता पक्ष में आस्ट्रेलियन या अमेरिकन वंश के हैं? 'ऐंग्लो' का मतलब है केवल 
इंग्लैंड से न कि यूरोप से। इसका मसौदा कुछ ठीक नहीं बन पाया है। उनका 
क्या होगा जो अमेरिकन, आस्ट्रेलियन या कैनाडियन वंश के होंगे। में नहीं समझ 
पाता हूं कि इस कठिनाई का हम कैसे हल करेंगे 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यह परिभाषा दी गई है भारत शासन अधिनियम 
में। हमने तो उसे वहां से ही लिया है। 


*भ्री एच.वी. कामतः भारत शासन अधिनियम में अगर कोई गलती है तो 
क्या हम उसे ठीक नहीं कर सकते हें? 
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“माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌: “यूरोपीय वंश का” शब्दों के अन्दर अमेरिकन 
और आस्ट्रेलियन वंश के लोग भी आ जायेंगे। 


*श्री एच.वी. कामतः आप इस मसौदे से सन्तुष्ट हैं क्‍या श्रीमान। मुझे तो 
आश्चर्य हे। 


“अध्यक्ष: व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने कोई प्रश्न न रखिये। जो भी सभा 
स्वीकार करती है उससे मैं सन्तुष्ट हूं। अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) का मद 
(ख) 6 सितम्बर को स्थगित रखा गया था और........ 


*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: इसका स्मरण तो हमें तब हुआ जब माननीय सदस्य 
ने अपना फिर से बनाया मसौदा पढ़कर सुनाया हे। कार्यक्रम में यह नहीं दिया 
गया है। इससे यही जाहिर होता है कि कितनी लापरवाही यहां की जाती हेै। 


*अध्यक्ष: अनुच्छेद 303 कार्यक्रम में है और इसमें किसी बात को सुधारने 
या हटाने का कोई संशोधन नहीं आ रहा है। ऐसी हालत में में नहीं समझता कि 
इसको और रोके रखने में कोई लाभ है। संशोधनों की जो दूसरी छपी हुई सूची 
; उसको मैंने देख लिया है। उसमें कोई भी संशोधन इस पर नहीं है। प्रश्न यह 


“कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) का उपखण्ड (ख), जिस रूप में कि 
संविधान के प्रारूप में वह शुरू में रखा गया है, स्वीकार किया जाये।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमानः 
“कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) का उपखण्ड (ग) हटा दिया जाये।” 


यह भारतीय इसाइयों के बारे में है और अपने संविधान में 'भारतीय इसाई' 
कह कर कोई उल्लेख नहीं आया है क्‍योंकि शुरू में जो अधिकार उनको दिये 
गये थे उनका अब प्रस्तावित संशोधनों द्वारा निससन कर दिया गया है। इसलिये अब 
इस परिभाषा को रखने की कोई जरूरत नहीं रह गई हेै। 


*थ्री नजीरूद्दीन अहमद: संशोधन क्‍या है श्रीमान? 


“अध्यक्ष: संशोधन यह है कि 'इसाई” शब्द की जो परिभाषा अनुच्छेद 303 
के खण्ड () के उपखण्ड (ग) में रखी गई है वह हटा दी जाये क्‍योंकि 'इसाई' 
शब्द संविधान में अब कहीं नहीं आता हेै। 


प्रश्न यह हेः 
“कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) का उपखण्ड (ग) हटा दिया जाये।” 
संशोधन स्वीकृत हुआ। 
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*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारीः अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन रखता हूं किः 


“कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) के उपखण्ड (3) की जगह यह उपखण्ड 
रखा जाये। 


तर). वावाता छीा9व९ गाढ्क्ा$ भाज शर्ग्ञोणरए जाया ॥6 (07शा।ाशा 0 6 
क्‍20गागराणा ए कावाब 7९00श्ञा5९6 38 इपटी 3 $46.7 


[(3) “देशी राज्य' से अभिप्रेत हे कोई ऐसा राज्यक्षेत्र जिसे भारत डोमिनियन 
की सरकार ऐसा राज्य अभिज्ञात करती थी।]” 


यहां निर्देश हैं संविधान के प्रारूप के पृष्ठ 57 के प्रति तथा उस पर आये 
उपखण्ड के प्रति जिसे हम पास कर चुके हैं। जिस रूप में हमने इस उपखण्ड 
(3) को पास किया है यह दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। एक में तो 
देशी राज्य की परिभाषा दी गई है संविधान के प्रारम्भ के पूर्व की अवधि के 
बारे में और दूसरे में, संविधान के प्रारम्भ के बाद की अवधि के बारे में। किन्तु 
अब इन दो अवधियों के लिये अलग-अलग परिभाषा देने की जरूरत नहीं रह 
गई है। इसलिये अब यह परिभाषा दी जा रही हे। 


*थ्री एच.वी. कामतः “भारत डोमिनियन की सरकार” रखना क्‍या जरूरी हे 
श्रीमान2 'भारत सरकार' कहना क्‍या पर्याप्त न होगा? 


“अध्यक्ष: इससे एक भ्रान्ति होती है। भारत सरकार से अभिप्रेत है वह भारत 
सरकार जो नये संविधान के अधीन काम करेगी और भारत डोमिनियन की सरकार 
से अभिप्रेत है वह सरकार जो संविधान के प्रारम्भ के पूर्व यहां अधिकारारूढ रही 
है। इस भ्रान्ति को बचाने के लिये ही यह संशोधन रखा जा रहा हे। 


*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमदः मुझे ऐसा मालूम होता है श्रीमान कि यहां “'डोमिनियन 
शब्द का प्रयोग भविष्य के सम्बन्ध में किया गया हे। 


*माननीय श्री के. सनन्‍्तानम्‌ः मेरा ख्याल यह है कि यहां अन्त में 5प्रता 
8 $906' शब्दों की जगह “था पातांभा 88०८” शब्द रखना ज्यादा अच्छा होगा। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मुझे यह परामर्श मिला है कि अगर श्री सन्तानम्‌ 
का संशोधन स्वीकार किया जाता है तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पायेगा। तथ्य यह है 
कि संविधान के प्रवर्तन में आ जाने पर “देशी राज्य” को परिभाषित करने की कोई 
आवश्यकता नहीं रह जायेगी। संविधान के प्रारम्भ के पूर्व के सम्बन्ध में ही देशी 
राज्य का उल्लेख आयेगा। इसलिये संविधान के प्रवर्तन में जाने के बाद संविधान 
से इसका नाता जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि हमने 
इसकी परिभाषा संक्षिप्त कर दी है। शुरू में सभा ने इसकी परिभाषा के लिये दो 
अलग-अलग पैरा रखे थे पर अब इसकी परिभाषा एक ही पैरे में दे दी गई है। 
मुझे यह भी बताया गया है कि “४5 5४८०॥' शब्दों को यहां जिस प्रयोजन के लिये 
प्रयुक्त किया है वह उसके लिए सर्वथा उपयुकत हें। 
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*माननीय श्री के. सनन्‍्तानम्‌ः नये संविधान में भी “परात्शा 88०५४” (देशी 
राज्य) शब्द आये हैं और परिसम्पत्ति तथा देयता (455०७ & ॥9090०७) के प्रयोजन 
के लिए, इनका निर्वचन देना ही होगा। इसलिय हमें यहां यह कहना होगा कि 
'देशी राज्यों! से अभिप्रेत है वह राज्य क्षेत्र जो भारत डोमिनियन द्वारा देशी राज्य 
के नाम से अभिज्ञात था। यह संशोधन शाब्दिक मात्र हे। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: नये संविधान में जहां कहीं भी देशी राज्य के प्रति 
निर्देश आया है वहां इसे राज्य ही कहा गया है और उसका मतलब है पूर्ववर्ती 
तत्स्थानी राज्य से या तत्स्थानी प्रान्त से। संविधान के प्रवर्तन में आ जाने के बाद 
इस सम्बन्ध में जो स्थिति रहेगी उसके निर्वचन के लिये संविधान में कहीं भी 
“देशी राज्य' शब्द नहीं रखे गये हें। 


*भ्री नजीरूद्दीन अहमद: मैं एक बात जानना चाहता हूं। वह यह कि संविधान 
में कहां-कहां “देशी राज्य” शब्द रखे गये हैं? हमें यह मालूम होना चाहिये कि 
किस प्रसंग में यह शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तभी हम इसकी परिभाषा दे सकते हें। 


“अध्यक्ष: श्री कृष्णमाचारी ने अभी दो स्थानों का उल्लेख किया तो है। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यदि माननीय मित्र इसी वक्‍त यह देखना चाहते 
हैं कि किस प्रसंग में यह शब्द आये हैं तो मैं उनसे कहूंगा कि वह अनुच्छेद 
273-क को देखें जो अभी रुका हुआ है तथा अनुच्छेद 267-क को देखें जो 
पास हो चुका है। इसके अलावा भी अन्य कई अनुच्छेदों में यह शब्द आये हें। 


*माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌ः “5प०। 4 $086' शब्द जो रखे गये हैं इसमें 
आर्टिकल “४ को तो कम से कम अवश्य हटा देना चाहिये। 


“अध्यक्ष: ॥6९00टश्ञा5९0 35 था वातांता $46' कहने में कुछ हानि है क्‍या? 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: आर्टिकल का हटाना गलत होगा। यदि गञातांत्या 
$98०' शब्दों को आप रखते हैं तो 'थ परात्शा 88० कहना ही होगा क्‍योंकि 
केवल ्ञवांधा $9०' कहना शुद्ध नहीं होगा। चाहे प्रातश्ा $8०! शब्द रखिये 
या “$6' शब्द रखिये ' या “४' आर्टिकल तो आपको रखना ही होगा। भारत 
शासन अधिनियम में क्‍या परिभाषा दी गई है यह मैं पढ़कर सुना दूं श्रीमान? 


“वावात्या 996 वा6क्या$ क्षाए (शातरणाज ॥0 थार एगा ण किन फतवा जारी 
गांड ७०|९०४५४ (0एलााालशा 7९20श्ा5$९९ 35 एथााए 5प्रटा 8 989०6 जाीलीाशः 
66९5८१०७९०० 358 3 $40, था ९४9, ]2१7 णा णीश'जा$८. 


[देशी राज्य से अभिप्रेत है वह राज्य क्षेत्र जो ब्रिटिश भारत का अंग नहीं है 
और जिसे सम्राट्‌ की सरकार देशी राज्य के नाम से अभिज्ञात करती थी 
चाहे वह राज्य, इस्टेट, जागीर या अन्य नाम से वर्णित हो] 
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“अध्यक्ष: में नहीं समझता कि अर्थ के बारे में कोई कठिनाई हो सकती है। 


यह तो केवल भाषा की बात है कि अंग्रेजी में इसे केसे व्यक्त करते हें। 


का 


्ञ 


*श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इन मामलों में कमोबेश हमने भारत शासन अधिनियम 
ही अनुगमन किया हे। 


“धध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) के उपखण्ड (3) की जगह यह उपखण्ड 
रखा जाये: 


(त). पावाशा छा गार्क्ा$ भाजए शरगरोणए जाती ॥6 (07श॥॥70ा7 0 6 
क्‍20गगराणा ए कावाब 7९00श्ञा52९06 358 इपटी 3 $46.7 


[(3) “देशी राज्य' से अभिप्रेत हे कोई ऐसा राज्य क्षेत्र जिसे भारत डोमिनियन 
की सरकार ऐसा राज्य अभिज्ञात करती थी।]” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 
*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान:- 


“कि अनुच्छेद 303 के खण्ड () के उपखण्ड (ढ़) की जगह यह उपखण्ड 
रखा जाये: 


व). परिधुंगञाभापात' ॥6808-- 


(0). ॥7त्थाणा 00 ॥6 99406 ०0 पतिज्तवलाव)9१4, ॥6 9०50० ए॥० 007 
(6 76 एल? 5 7200275९0 99 ॥6 ?९500॥/0 35 ॥6 'भंखक्या 
० मिज्वंदाव090; 


(0). ॥क्‍6]970 0 ॥6 99 ०0 ग्ञाशाप 280 ॥९ 8७॥॥) 07 [6 98932 
णए ५४0०९, ॥6 9280० ए॥0 00 ॥6 6 0शा।2 48 7200छ॥8560 
एज 6 शिट्शवला 35 6 शव्राक्ाओं4 ण ॥40 946; भा0 


(त). गावटाग्राणा 0 भाए णील 59०क्‍07 6 6 9थाश फर्लीरत 
का एथथा वा एा 6 काश 80०0१760, ॥6 9श$5णा ए0 00 ॥6 
गरा]6 9थाए 48 7220 श5९6 99 ॥6 |6800॥ 35 ॥6 िव्य[/भगपादी 
० 79 $58८, 

भाव गाएंप्रव65 गा 7290ण 00 भाए णी ॥6 544 छाध्र25 भाए 9श80ा 07 
व6 गा6 0शाहए्‌ 7200श752९0 9ए9 06 ९४9 3६ ८०णाफएटशा 00 छूश- 
256 ॥6 90638 ० ॥6 रि्रुगञाथापांती वी 72970 (0 090 9846; 
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[“राजप्रमुख” से अभिप्रेत हैः-- 


(।) हेदराबाद राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा हैदराबाद 
के निजाम के रूप में तत्समय अभिज्ञात हे; 


(2) जम्मू और कश्मीर राज्य या मैसूर राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो 
राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के महाराजा के रूप में तत्समय अभिज्ञात है; 
तथा 


(3) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध 
में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के राजप्रमुख के रूप में 
तत्समय अभिज्ञात है; 


तथा उसमें उक्त राज्यों में से किसी के सम्बन्ध में, वह कोई व्यक्ति 
भी अन्तर्गत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के सम्बन्ध में राजप्रमुख 
की शक्तियां प्रयोग करने के लिये सक्षम तत्समय अभिज्ञात है;] 


मूल परिभाषा, जिसके स्थान पर अब यह रखी जा रही है वह केवल शासक 
के बारे में थी। इसके बाद एक परिभाषा मैं राज्यपाल के बारे में रखना चाहता 
हूं जो यों हैः 
# (का वर वा 729ाणा (0 था गातांशा 996 ॥6क5 ॥6 शत6९, (कांड 0 
ण०ाीलः एश$5णा 7५9 जाणा क्षाए पता 00फछाक्षा। 70 3९९०श०ाशला 38 5 
#्2720 00 का 2905९ () एा .॥7९॥६ 2674 0 ॥॥5 (९णाजशाप्रा०णा! ए/85 
लात गरा0 भाव 0 00 6 व6 9था92 5 720027520 99५ ॥॥6 
€50070 35 ॥6 प्र ए ॥6 892, भाव ९7665 भाए 9280 शञ0 
प07 ॥6 वर6 एशाए 8 7200 ९॥5$26 99 6 ?6500॥ 35 (6 5प्रटटट5507 
९ ह।॥ 20 है :९॥। (ज] 6 


[“शासक ” से किसी देशी राज्य के सम्बन्ध में अभिप्रेत है कोई राजा, 
प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जिसने ऐसी कोई प्रसंविदा या करार, 
जैसा कि इस संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड (॥) में निर्दिष्ट 
है, किया था तथा जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक तत्समय 
अभिज्ञात हे तथा उसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो 
राष्ट्रपति द्वारा ऐसे शासक का उत्तराधिकारी तत्समय अभिज्ञात है;]” 


जैसा कि पहले मैं कह चुका हूं, मूल कह च्छेद 303 () के उपखण्ड (ढढ़) 
को यहां दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। यहां यह साफ-साफ व्यक्त किया 
गया है कि राजप्रमुख कौन है और राजप्रमुख का निर्देश करने में हेदराबाद के 
शासक के लिये 'निजाम' शब्द के प्रयोग की तथा जम्मू और कश्मीर तथा मैसूर 
के शासकों के लिये महाराजा शब्द के प्रयोग की अनुमति दी गई है। राजप्रमुख 
और शासक में यहां अन्तर भी कर दिया गया है क्योंकि यहां यह कहा गया हे 
कि शासक एक ऐसा व्यक्ति होगा जो राजप्रमुख नहीं होगा। वह एक ऐसा 
व्यक्ति होगा जिसने भारत सरकार के साथ ऐसी कोई प्रसंविदा या करार, जैसा कि 
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[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 


अनुच्छेद 267-क में निर्दिष्ट हे, किया था चाहे उसे शासन की शक्तियां भले ही 
न प्राप्त हों। इस अनुच्छेद 267-क को हमने कल ही पास किया है। इसके लिये 
यह उपबन्धित किया गया है कि वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जो राष्ट्रपति द्वारा 
उस राज्य का शासक माना जाता हो। यह भी उपबन्धित किया गया है कि राष्ट्रपति 
उसके उत्तराधिकारी को भी शासक मानेगा। 


*थ्री एच.वी. कामत:ः दुर्भाग्यवश इस संशोधन में दो त्रुटियां आ गई हें श्रीमान। 
पहली त्रुटि यह रह गई है कि इसमें उप-राजप्रमुख और महाराज प्रमुख की परिभाषा 
नहीं दी गई है। खा यह मालूम हुआ है उदयपुर के महाराजा महाराज का ख के 
नाम से अभिज्ञात हैं। इस संशोधन में इन दोनों की परिभाषा नहीं दी गई है। यह 
५५ परिभाषायें यहां अवश्य आ जानी चाहियें और तभी यह अनुच्छेद पूर्ण हो सकता 

| 


“अध्यक्ष: उप-राजप्रमुख की परिभाषा के लिये एक संशोधन की सूचना आई 
है। यह संशोधन आगे चल कर आ रहा है। महाराज प्रमुख शब्द तो कभी व्यवहत 
ही नहीं हुआ है। 


*एक माननीय सदस्यः उसे तो कोई शक्ति ही नहीं प्राप्त हे। 


“माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌: शासक की परिभाषा के बारे में अन्तिम वाक्य 
में यह कहा गया है कि “तथा उसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी हे जो राष्ट्रपति 
द्वारा ऐसे शासक का उत्तराधिकारी तत्समय अभिज्ञात है।” यदि वह ऐसे शासक 
का उत्तराधिकारी है तो वह अपने आप ही शासक हो जायेगा। शासक तथा उसका 
उत्तराधिकारी दोनों ही तो एक साथ शासक नहीं रहेंगे। मेरा ख्याल है कि अनुच्छेद 
के अन्तिम अंश से श्रान्ति पैदा होगी। इससे यह अर्थ लगाया जा सकता है कि 
किसी राज्य के लिए शासक भी होगा और साथ ही उसका उत्तराधिकारी भी शासक 
माना जायेगा। यह एक असम्भव सी बात हे। यदि कोई वास्तविक उत्तराधिकारी हे 
तो वह तो अपने आप आगे चल कर शासक हो जायेगा। पर दोनों साथ ही शासक 
तो नहीं रह सकते हें। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: माननीय मित्र जिस तरह से इस पर विचार कर 
रहे हैं उसमें दिक्कत यह आती है कि अपने आप उत्तराधिकार पाने की व्यवस्था 
अब नहीं रह गई है। उत्तराधिकारी वही होगा जिसे राष्ट्रपति उत्तराधिकारी माने। 


*माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌: मेरा मतलब यह है कि ज्यों ही कोई व्यक्ति 
उत्तराधिकारी स्वीकार किया जायेगा वह शासक बन जायेगा। अन्यथा किसी को 
उत्तराधिकारी स्वीकार करने का कोई अर्थ नहीं होता है। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: यहां कुछ भ्रान्ति इसलिये हो रही है कि बिना राज्य 
हुए भी कुछ लोग शासक माने जायेंगे। राजप्रमुख तो केवल राज्यों में ही होंगे पर 
शासकों का सम्बन्ध होगा जागीरों या जमींदारियों से जो पहले उनके पास रही हें। 
हम लोगों का विचार यह है कि जो व्यक्ति जागीर का उत्तराधिकारी होगा वही 
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राष्ट्रपति द्वारा शासक माना जायेगा। यदि राष्ट्रपति उसे शासक नहीं मानता है तो 
वह शासक नहीं बन सकता हे। किसी को उत्तराधिकार अपने आप नहीं मिल सकेगा। 
यदि राष्ट्रपति किसी को उत्तराधिकारी स्वीकार कर लेता है तो उसके बाद जब 
तक कि वह जगह खाली नहीं होती वह किसी और को उत्तराधिकारी नहीं मान 
सकता हे। किसी को उत्तराधिकारी मानने के पहले उसके लिए खाली जगह होनी 
चाहिये। अनुच्छेद के शब्दों को लेकर मुझे तो कोई कठिनाई नहीं दिखाई देती है। 


*माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌ः मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्यों को प्रान्तों 
में मिला देने से, जिसका राज्य समाप्त हो गया है वह शासक माना जायेगा या 
उत्तराधिकारी ? 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: सारी कठिनाई यह है कि यह व्यवस्था ही कुछ 
बड़ी जटिल है। वस्तुतः यह चकरा देने वाली व्यवस्था है। मैं यह मानता हूं कि 
उपखण्ड (ढुृढ़) में जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार तथा अनुच्छेद 267-क 
के प्रयोजन के लिये वह व्यक्ति भी शासक ही माना जायेगा जिसका राज्य प्रान्त 
में मिल गया है। 


“माननीय श्री के. सनन्‍्तानम्‌ः उसके पुत्र को भी फिर क्‍यों न शासक बनाया 
जाये। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: ऐसा भी हो सकता हे। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: यदि अनुमति हो तो मैं यह कहूंगा श्रीमान 
कि शासक की परिभाषा यहां केवल इस सीमित प्रयोजन के लिये रखी जा रही 
है कि निजी थेली (प्रिवी पर्स) से उनको रकम दी जा सके। इसको रखने का 
और कोई मतलब नहीं है। 


*माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌ः मेरा प्रश्न यह है कि इसका यह मतलब तो 
नहीं होगा कि दो व्यक्तियों को एक साथ निजी थेली से रकम पाने का हक होगा? 
मैं इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहता हूं कि प्रसंविदा के अधीन एक समय 
एक ही व्यक्ति निजी थैली से रकम पाने का अधिकारी होगा। 


“अध्यक्ष: मेरा ख्याल है कि इस संशोधन के द्वारा यह बात सुनिश्चित हो 
जाती हे क्‍योंकि केवल वही व्यक्ति इस थेली से रकम पाने का अधिकारी होगा 
जो राष्ट्रपति द्वारा शासक माना जायेगा। 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: इसकी व्यवस्था तो उन उपबन्धों के अधीन 
रहेगी जो राष्ट्रपति द्वार किसी को शासक माने जाने के बारे में रखे गये हें। मुझे 
विश्वास है कि राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति को शासक मानेगा न कि दो, तीन या 
चार व्यक्तियों को शासक मानेगा। यह पद संहिता यहां जानबूम कर इसी उद्देश्य 
से रखी गई हे कि राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त रहे। 


“माननीय श्री के. सनन्‍्तानम्‌: उस व्यक्ति को शासक या उत्तराधिकारी के नाम 
से अभिज्ञात किया जा सकता हैः 
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“अध्यक्ष: श्री सन्‍्तानम। मैं समझता हूं संशोधन बिल्कुल स्पष्ट है। इस उपबन्ध 
के पीछे मूल विचार यह है कि शासकों को जो विशेषाधिकार दिये गये हैं वह 
उनको भी मिलें जो उनके उत्तराधिकारी स्वीकार किये जायेंगे। कहने का मतलब 
यह हे कि अगर किसी व्यक्ति को शासक माना जाता है तो वह विशेषाधिकार 
जो उसे दिये गये हैं केवल उसी व्यक्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त होंगे जिसे राष्ट्रपति 
उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करेगा। 


में नहीं समझता कि इस पर और बहस की कोई जरूरत है। अब मैं इस 
पर मत लूंगा। 


प्रश्न यह हे: 


“कि अनुच्छेद 303 के खण्ड () के उपखण्ड (ढढ़) की जगह यह उपखण्ड 
रखा जाये: 


त). पिधंशाभाप।दती ताहक्वाइ--- 


() का ॥टाग्रांणा [0 ॥6 89906 ० पिज्तठा३090, ॥6 >लशषणा ए॥0 
ए० ॥6 धार एशाए 45 7600शा5९6 एज 6 शिल्गंवदा 35 
प6 पंखक्ा) णएी पिजतवदा३090; 


0). का ३ढांध्वाणा 00 ॥6 छा96 ० गशाए।ए भाव ॥९४४7॥गयव7! 0० ॥6 
990 णए ५४०९, ॥6 79लषणा एञी0 0ण ॥6 पार 0थाए 
[5 ॥९८0श्ञा5९60 9&ज ॥6 शिट्गतद्ञां 38 6 'शैभथीवशुं३ रण 
4 996; 2॥0 


(तो) का कलॉगांणा [00 भाए्ज णीशा 9926 0 6 वार थाए 
59०टा०व का शा वा एाी ॥6 साई 8०१7९, 6 छशइणा 
ए0 0 ॥॥6 गा एलाएह 45 7600शा5९९ ४७ज ॥6 शट्श्तिला 
35 6 रिभ्रांशाभापांती एिा 20 946; 


भाव गाएप्रवढ5 जा बटागराणा 00 थाए एण ॥6 5906 996०5 भाए छुलाइणा 
एण' ॥6 गा€ एऐलाए 7९00श॥95$९6 एज 6 शट्डंव्ा 38 ०णाफुलंटा 
॥0 लाटां5ट ॥6 छ०0णटछा$ रण ॥6 रिभध्रुज्ञाभापांती जी ॥ढाबाणा ॥0 
9 9936; 


(गा) विश का बहांगाणा 0 का गातिक्षा 996 ग6शा$ 6 शिारए८, 
(कं णा ताला छलशाइणा 799 जशाग्रा कराए परत 00एछाका 0० 
वबशार्शाला 358 45 ॥रलारत 60 का एां्रा5ट (4) एण भारलंल 20674 ए 
पवीा5$ एगाशापा।णा ए३$४ लशाशाटत गरा0 भाव एवत०0 0ए ॥6 76 
एमए 45 ॥९९0शा5$८९ एज ॥6 शाट्शंवद्ञा 38 6 रिप्रॉश् एाी 6 
9902, 20 गाएंपतव5 क्ात्र 90850 जशञी0 ण 6 पार फशाए 5 
72९0शा5९6 9&| ॥6 ट्शंतशा 38 76 5प्रटट्ट550 णए हएणी कटा; 
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[(ढढ़) “राजप्रमुख” से अभिप्रेत हेः 


() हेदराबाद राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा 
हैदराबाद के निजाम के रूप में तत्समय अभिज्ञात हे; 


(2) जम्मू और कश्मीर राज्य या मैसूर राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति 
जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के महाराजा के रूप में तत्समय 
अभिज्ञात है; तथा 


(3) प्रथम अनुसूची के भाग (3) में उल्लिखित किसी अन्य राज्य 
के सम्बन्ध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के 
राजप्रमुख के रूप में सत्समय अभिज्ञात हे; 

तथा उसमें उक्त राज्यों में से किसी के सम्बन्ध में, वह कोई व्यक्ति 

भी अन्तर्गत है जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के सम्बन्ध में राजप्रमुख 

की शक्तियां प्रयोग करने के लिये सक्षम तत्समय अभिज्ञात हे; 

(ढ़ढ़ढ़) “शासक” से किसी देशी राज्य के सम्बन्ध में अभिप्रेत है कोई राजा, 
प्रमुख या अन्य कोई व्यक्ति जिसने ऐसी कोई प्रसंविदा या करार, जैसा 
कि अनुच्छेद 267-क के खंड (॥) में निर्दिष्ट है, किया था तथा 
जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य का शासक तत्समय अभिज्ञात है तथा उसके 
अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है जो राष्ट्रपति द्वारा ऐसे शासक का 
उत्तराधिकारी तत्समय अभिज्ञात है;]” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन रखता हूं: 
“कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) के उपखण्ड (द) की जगह यह उपखण्ड 
रखा जाये- 
6) 7999३५ 602९5 700 ॥0702:--- 
(9). & परध्ाए१ए४ शत0॥ए जाता ३ गप्रांटां0० ९३, णः 
(0)... थाए गीला 6 णए एणगाधपांटाणा जञव0ए शॉप ॥ ०6 
5906 भाव 66९2॥०१ एज एग्वरागाशा। 99 ]98ए9 व0 0 96 8 
॥धा9३५. 
[(द) रेल में यह शामिल नहीं हैं: 
(क) किसी नगरक्षेत्र में ही पूर्णतया स्थित ट्रामबे, अथवा 


(ख) संचार की कोई अन्य लीक जो किसी एक राज्य में पूर्णतया 
स्थित हो और जिसे संसद ने विधि द्वारा रेल न होना घोषित 
किया हो।]” 


362 ] भारतीय संविधान सभा [4 अक्तूबर सन्‌ 949 ई. 


[ श्री टी.टी. कृष्णमाचारी ] 
मूल परिभाषा यों रखी गई थी अश्रीमानः 


# है वर्धोजवबज 0९8 ॥0 गाटाप्रव6ट 8 #भाए३ए७ जीलीाश' छा0॥५9 छत 8 
गर्ल) ९३ ० ॥0.:7 


[रेल में कोई ट्रामबे नहीं शामिल है चाहे वह किसी नगरक्षेत्र में पूर्णतया स्थित 
हो या नहीं।]” 


अब पता यह चला है कई राज्यों में कुछ ऐसी रेलें हैं जो माने हुए अर्थ 
में रेलें नहीं हैं। वह रेल तथा ट्रामेमे की बीच की चीज हें। अब परिभाषा में 
ऐसा परिवर्तन कर दिया गया है कि संसद विधि द्वारा यह बता सके कि कौन 
से संचार के मार्ग रेल नहीं माने जा सकते हैं। यह परिवर्तन करना जरूरी हो गया 
है क्‍योंकि मूल परिभाषा जब बनाई थी तबसे कुछ ऐसा हुआ है कि अधिकांश 
देशी राज्यों ने रेलों को भारत सरकार को सौंप दिया है या करने वाले हैं। इन 
राज्यों में आज जो स्थिति है उसका हमें ख्याल रखना होगा और उसके लिए उपबन्ध 
करना होगा यही कारण है जो यह संशोधन सभा के सामने रखा जा रहा हे। 


श्री आर.के. सिधवा: ट्रामवे को कभी रेल नहीं कहते हैं। नगर क्षेत्र के स्थित 
ट्रामबे का यहां उल्लेख करना सर्वथा अनावश्यक हे। ट्रामवे को ट्रामबे ही कहते 
हैं। मसोदा समिति के दिमाग में किसने यह बात ला दी है कि ट्रामवे रेलवे है। 
यहां इसका उल्लेख करना बड़ी बेतुकी बात है। इसलिए मैं यह महसूस करता 
हूं श्रीमान कि संशोधन का उपखण्ड (क) अनावश्यक हे। 


*माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌ः मेरा ख्याल है कि माननीय की बात गलत हे। 
उस समय भी जब कि मूल परिभाषा पर यहां बहस की जा रही थी मैंने यह 
बताया था कि यह कहना गलत है कि रेल में ट्रामबे शामिल नहीं है। रेलवे और 
ट्रामबे में सिवाय इसके और अन्तर ही क्‍या है कि ट्राम में एक या दो गाड़ियां 
रहती हैं पर रेलों में ज्यादा गाड़ियां रहती हैं। इसलिए यह संशोधन जरूरी है। अन्यथा 
बहुत से स्थानों में लोग अन्य लीकों को भी ट्रामवे मान सकते हैं और इसको 
लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी विवाद की 
कोई गुंजाइश रह जाये। इसलिये यह परिभाषा ठीक परिभाषा है और इसको रखना 
ही उचित होगा। 


*भ्री नज़ीरुद्दीन अहमद: प्रस्तुत संशोधन के उपखण्ड (ख) को स्वीकार करने 
में मुझे कुछ कठिनाई है। अभी श्री कृष्णमाचारी ने अपनी अपील में यह कहा 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: माननीय मित्र से मैं यह कहूंगा कि इस संशोधन 
के समर्थन में पूर्ववक्ता विशेषज्ञ ने जो तर्क रखा है उसे आप स्वीकार कीजिए 
और मैंने जो कुछ कहा है उसकी आप उपेक्षा कीजिए। 
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*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमदः इससे अब यह स्पष्ट हो गया है कि श्री कृष्णमाचारी 
केवल सन्देश वाहक मात्र हैं। आखिर इस मसले को समझाने की जिम्मेदारी इन्होंने 
ले रखी है। इन्होंने यह बताया है कि “$/8०' शब्द से अभिप्रेत है देशी राज्य 
न कि प्रान्त अभिप्रेत है। किन्तु नई व्यवस्था में “546” शब्द के अन्तर्गत प्रान्त 
भी आ जाते हैं। यहां 'स्टेट' शब्द से शायद उनका मतलब है प्रथम अनुसूची के 
भाग 3 के राज्यों से। अगर यह बात है तो उसको यहां साफ-साफ बता देना 
चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो होगा यह कि भाग एक वाले किसी 
प्रान्‍्त में अगर कोई छोटी रेल है तो वह भी रेल नहीं मानी जायेगी। अगर अभिप्राय 
यह है कि देशी राज्यों की रेलों को इसमें शामिल न किया जाये क्‍योंकि इन्होंने 
अब तक शर्तें नहीं मंजूर की हैं तो यहां यह साफ-साफ कह देना चाहिए रेलों 
में देशी राज्यों की रेलें शामिल न मानी जायेंगी। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: समूचे संविधान में हमने सर्वत्र “$086' शब्द का 
ही प्रयोग किया है। जहां कहीं राज्यों में कोई अन्तर व्यक्त करना पड़ा है हमने 
यह कह कर उनका उल्लेख किया है कि भाग | के राज्य या भाग 2 अथवा 
3 के राज्य। इसलिए श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के कथन में सार क्‍या हे इसे में नहीं 
समझ पाता हू 


“अध्यक्ष: '5/86' शब्द के प्रयोग के आधार पर अपना तर्क नहीं रखा है 
और न उन्होंने यह कहा ही हे। 


*श्री नज़ीरूद्दीन अहमद: बहस के सिलसिले में आपने कई देशी राज्यों का 
जिक्र किया है। इससे मुझे भ्रम हो गया। 


“धध्यक्ष: प्रश्न यह है:- 


“कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) के उपखण्ड (द) की जगह यह उपखण्ड 
रखा जाये: 


6) पकव।9०४५ 60९४ ॥0 ॥0९१0८:--- 
(9)... 3 परक्ाए३ए४ जत0॥ए जाग! ३ गफ्ाांटं9० ९३, णः 
(09)... भाए जाला 6 णए ९ए्ापगांरकाणा ए॥०09ए जॉपा८ ॥ 06 


5906 भाव १6९97०१ ७छ ए्वा]भाशा। 09 ]48ए9 707 0 06 3 ॥9ा- 


9 


ए8५. 


[(द) रेल में यह शामिल हहीं हैं: 
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[ अध्यक्ष ] 
(क) किसी नगरक्षेत्र में ही पूर्णतया स्थित ट्रामबे, अथवा 


(ख) संचार की कोई अन्य लीक जो किसी एक राज्य में पूर्णतया 
स्थित हो और जिसे संसद ने विधि द्वारा रेल न होना घोषित 
किया हो।]” 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: में आपसे एक संशोधन पेश करने की अनुमति चाहता 
हूं जिसकी सूचना तो आई है पर वह सदस्यों के पास नहीं भेजा गया है। इसको 
संख्या-बद्ध नहीं किया गया है और यह है उप-राज्य प्रमुख के बारे में। मैं इसे 
पेश करता हूं। संशोधन यह है, 


“कि अनुच्छेद 303 के खण्ड (]) में यह उपखण्ड जोड़ दिया जाये... 


(9) पएाधुशथनापंता जा 7टीहाणा 00 थाए 9096 76का5$ ॥6 9250 ए॥०0 
7 6 परा€ एथाए 45 76९0९752९6 एज ॥6 शि८४ंतशा 3$ 6 
प्‌फ्ाशुशभापादती' एी 90 99. 


[(म) “उपराजप्रमुख' से, किसी राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति अभिप्रेत हे 
जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के उपराजप्रमुख के रूप में तत्समय अभिज्ञात 


हे । ] ृ 


मैं कृतज्ञ हूं माननीय मित्र मैसूर के प्रधान मंत्री का जिन्होंने मेरा ध्यान इस 
त्रुटि की ओर आकृष्ट किया हे। 


महाराज प्रमुख के सम्बन्ध में जो प्रश्न माननीय मित्र श्री कामत ने उठाया हे 
उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि संविधान में कहीं भी महाराजप्रमुख 
का उल्लेख नहीं आया है जोकि एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसे महाराजप्रमुख 
कहा जाता हे। संविधानिक रूप से, ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व को हमने स्वीकार 
नहीं किया है। इस परिभाषा को रखने की आवश्यकता इसलिये पड़ी है कि कल, 
पद सम्बन्धी अन्हता को हटाने के बारे में जो संशोधन यहां रखे गये हैं उनमें 
दो स्थलों पर उपराजप्रमुख का उल्लेख हमें करना पड़ा है। आशा है सभा इसे 
स्वीकार करेगी। 


श्री एच.वी. कामतः इस सम्बन्ध में एक छोटी सी कठिनाई है और वह यह 
है कि संस्कृत तथा हिन्दी भाषाओं के अनुसार-भाषा विज्ञान की दृष्टि से तथा शब्द 
व्युत्पत्ति की दृष्टि से--होना चाहिये उपराजप्रमुख (एफ्नाभ्यांअभ्यापात)। अन्यथा अंग्रेज 
तथा विदेशी पत्रकार इसे 'अपराजप्रमुख' पढ़ेंगे और मैंने उनको ऐसा उच्चारण करते 
सुना है। 
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“अध्यक्ष: अक्षर विन्यास को हम ठीक कर लेंगे। पर मैं नहीं समझता कि 
ठीक करने पर भी हम अनभिज्ञ आदमियों को अशुद्ध उच्चारण करने से रोक सकेंगे। 


*थ्री जयनारायण व्यास (संयुक्त राज्य राजस्थान) : अध्यक्ष महोदय, महाराजप्रमुख 
की स्थिति से में सहमत नहीं हूं। राजाओं की बैठकों का सभापतित्व महाराजप्रमुख 
ही करता है। अगर हम संविधानिक रूप से उसे महाराज प्रमुख नहीं स्वीकार करेंगे 
तो वह सारी बैठकें जो उसके सभापतित्व में होंगी अवैध होंगी। 


“अध्यक्ष: क्‍या राजाओं की ऐसी बेठकें होती हैं जेसी कि नरेन्द्र मंडल की 
हुआ करती थीं? 


*भ्री गोकुलभाई दौलतराम भट्ट (राजस्थान): राजस्थान के कवेनेन्ट में एक 
आर्टिकल है जिसमें यह लिखा है कि राजाओं की जब कोई मीटिंग होगी जहां 
महाराणा उदयपुर हाजिर होंगे, तो वह महाराजप्रमुख की हेसियत से उसके सदर 
होंगे। यह स्पष्ट तौर से लिखा है तो उसमें उनकी कुछ हैसियत तो जरूर आती 
है। उनके हाथ में दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर इसमें 
है और यह सोचने की बात है। इस पर दोबारा गौर करने की जरूरत हेै। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: भाग 6-क में हमने इस तरह का कोई उपबन्ध 
नहीं रखा हे। 


“अध्यक्ष: क्‍या अपने संविधान में नरेशों की बेठक के लिये कोई उपबन्ध है? 


*थ्री गोकुलभाई दौलतराम भट्टः जिन राज्यों को मिला कर राजस्थान-संघ 
बना है उनके नरेशों की बैठक के लिये उपबन्ध किया गया है। 


*एक माननीय सदस्य: प्रसंविदा में इसके लिये एक उपबंध हे। 
“अध्यक्ष: पर संविधान में नहीं है। 


*थ्री गोकुलभाई दौलतराम भट्ट: राजप्रमुख और उपराजप्रमुख शब्द प्रसंविदा 
में हैं। 
*थ्री नज़ीरूद्दीी अहमद: प्रसंविदायें संविधान का ही अंग हैं। इन प्रसंविदाओं 


के अधीन ही तो नरेश भारतीय संघ में शामिल हुए हैं। इसलिये हमें इन्हें मानना 
ही होगा। इस प्रश्न पर सावधानी से विचार करने की आवश्यकता हे। 


*भ्री एच.जे. खाण्डेकर (मध्य प्रान्‍्त और बरार : जनरल): मेरा ख्याल है कि 
अभी इसे हमें स्थगित रखना चाहिये। 
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*माननीय श्री के. सनन्‍्तानम्‌: यहां तो केवल परिभाषा रखने की बात है। जब 
तक कि संविधान में इसका प्रयोग नहीं होता है हम कैसे कह सकते हैं कि इसकी 
क्या परिभाषा होगी। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इस संशोधन को तो हमें स्वीकार करना ही होगा 
क्योंकि, एक संशोधन को, जिसमें यह शब्द आया है, हम स्वीकार कर चुके हें। 
अगर किसी ऐसे शब्द की परिभाषा का सवाल है जो संविधान में आया ही नहीं, 
तो इसका प्रस्तुत संशोधन से क्‍या सम्बन्ध है? माननीय मित्र का जो मत है उससे 
इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई अड्चन नहीं पैदा होती है। 


“अध्यक्ष: तो उपराजप्रमुख की परिभाषा के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। 
महाराजप्रमुख की परिभाषा के सवाल को अभी हम आगे के लिये छोड़ते हें। 


*थ्री गोकुलभाई दौलतराम भट्टः मैं चाहता हूं कि इस बात का यहां खुलासा 
हो जाना चाहिये नहीं तो हो सकता है कि यह कहा जाये कि जिस तरह राजप्रमुख 
और उपराजप्रमुख का स्पष्ट उल्लेख संविधान में दिया गया है उसी तरह महाराजप्रमुख 
का भी स्पष्ट उल्लेख आना चाहिये था। 


“अध्यक्ष: अपने संविधान में हमने केवल उपराजप्रमुख शब्द का प्रयोग किया 
है। प्रमुख के पूर्व विशेषण के रूप में किसी शब्द के रखने से कोई कठिनाई 
नहीं आ सकती है। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मुझे मालूम हुआ था कि उदयपुर के महाराजप्रमुख 
को जो भत्ता दिया जायेगा वह अनुच्छेद 267-क के एक शासक के नाते निजी 
थेली से दिया जायेगा न कि महाराजप्रमुख होने के नाते। इसलिये उनके लिये संविधान 
में विशेष उपाधि के उल्लेख की जरूरत नहीं है। 


अध्यक्ष; अब मैं इस पर मत लूंगा। 


*थ्री एच.जे, खांडेकर: अगर उपराजप्रमुख कोई महिला हुई तो क्या स्थिति 
होगी? उसको किस नाम से पुकारा जायेगा। 


“अध्यक्ष; इस तरह तो कई समितियों की महिला चेयरमैन भी हमारे यहां हें। 
जहां तक अंग्रेजी भाषा का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं हो सकती 


है। 
प्रश्न यह हैः 
“कि अनुच्छेद 303 के खण्ड () में यह उपखण्ड जोड़ दिया जाये: 


(9) एआाधाशगापंता का 7टॉ्रांणा क्‍00 कराए 8906 ॥609॥5 ॥6 950० ए0 
ए7 6 पा€ एलाए 45 76९0९॥52९6 97 ॥6 शिवा 3$ 6 
एफाधाशधापांता एाी 940 9846. 
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[(म) “उपराजप्रमुख”' से, किसी राज्य के सम्बन्ध में वह व्यक्ति अभिप्रेत हे 
जो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के उपराजप्रमुख के रूप में तत्समय अभिज्ञात 


हे । ] ।ृ 


संशोधन स्वीकृत हुआ। 


“अध्यक्ष: अब हम लेते हैं अनुसूची को। 


*शथ्री युधिष्ठिर मिश्र (उड़ीसा के राज्य): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव 
है श्रीमान, कि प्रथम अनुसूची पर विचार कृपया कल तक के लिये स्थगित रखा 
जाये। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद: हां श्रीमान। इसे स्थगित रखा जा सकता है। यह सूची 
अभी आज सवेरे ही आठ बजे तो हम लोगों को मिली हे। 


“अध्यक्ष: अनुसूची उपस्थित तो कर ली जाये पर विचार इस पर किया जाये 
कल प्रात:। 


प्रथम अनुसूची 
*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः मैं यह संशोधन रखता हूं श्रीमान.... 
“कि प्रथम अनुसूची की जगह यह अनुसूची रखी जाये:- 


कारण 5९(फाणएएणा 
(+॥0]25 | 270 4) 
गृ॥6 989865 4 76 [67707०85 ० 09 


267 4. 

चिक्या25 एस 9925 चि्या)65 णी (णा०5्णाकाए 70श/॥02९5 
. 23559] 4554 
2. उल्‍दाए4 /6छ 8०794 
3. शा विधा 
4. 3077049 307099 
5. €08॥9-५0 7 ('ला।9 20णा९०5 भाव छिटावा 
6. ७0795 ४७0795 
7. 078589 ()7558 
8. एप्र॒[[9० 4४ रिप्रा]20 
9. एरा०त /एशा]९25 (गञञाढल 0शा]९2५ 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 
बछाफ0ांट४ रा 96/2७ 


वडल लशाताणज ण 6 8906 णए 05४४क॥॥ 8304 ०णाए56 ॥6 8छतराणा65 जांदा 
व6तंभरज 96 ॥6 ८ण्रशाशार्शाला णतवा5$ (णाशॉपाण एटा ०णाए5९0 
का 06 ?0शा०6 एस 3554, (6 7९॥35] 9980९5 200 ॥6 ७५४४थ॥ ॥709।| 3॥285. 


वाल छ्राणरज एण ॥6 996 एण उिलद्याएव आग ८2णाए्रञा5ठट ॥6 श्ोणरए जांदा 
वगार्ताआटए 9 6 ०ण्रााशात्शालशा ए 5 (णाशरापा।णत ३5 2णफ्ञा5इ20 
गा ॥6 श6जा06 ण ४९४ 8िदा22. 7 


[प्रथम अनुसूची 
(अनुच्छेद 4 और 4) 
भारत के राज्य और राज्यक्षेत्र 


भाग-] 

राज्यों के नाम तत्स्थानी प्रान्तों के नाम 
]. आसाम आसाम 
2. बंगाल पश्चिमी बंगाल 
3. बिहार बिहार 
4. बम्बई बम्बई 
5. कौशल विदर्भ मध्यप्रान्‍्त॒ और बरार 
6. मद्रास मद्रास 
7. उडीसा उड़ीसा 
8. पंजाब पूर्वी पंजाब 
9. युक्‍त प्रदेश संयुक्त प्रान्त 

राज्यों के राज्यक्षेत्र 


आसाम राज्य के राज्यक्षेत्र में वह राज्यक्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहले आसाम प्रान्त, खासी राज्य, और आसाम आदिमजाति क्षेत्र 
के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट था। 


पश्चिमी बंगाल राज्य के राज्यक्षेत्र में वह राज्यक्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहले पश्चिमी बंगाल प्रान्त के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट था।] 
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*भ्री बी. दास (उड़ीसा : जनरल): हम लोग उड़ीसा का नाम उत्कल रखना 
चाहते थे श्रीमान। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: इसके लिये आप संशोधन पेश कर सकते 
हें। 

“#[]6[8&त््रात9 ए ॥6 8906 ण 30799 ४॥9 ०णाग.ए56 ॥6 शरण जांदा 
वार्ता आट9 9 ॥6 ०ण्राशार्शाला ए 5 (णाशरापाणत १३8 2णकञा5इ20 
वा ॥6 श60णजा6 एण 80749 भाव ॥6 शात्रणा5 ज़ांटा 99 जाप ण था णक्‍द 
77906 प्रा इ5€टाणा 2900 एाी 76 00एढयााशा एी का093 ९०, 4935, ए८/८ 
ग॥०ता॥2|ए7 09 ला ८एण्राशाए्शाला एथाए बतागग9॥श2त 35 ॥ ॥6079 (णा6०0 
(भा एणी वी शि०्णाररट तः जांती गकाशर्वाबलए एणर उप्रटा 2णए्रालशात्शालशा 
जार थार ग्यागाडिश्टव 99 ॥6 (0एथगाालशा एण 4 शिए्माए८ प्रात ॥6 
[70शंह्वणा$ ए ॥6 राव शत्णालंत उैपाइतालाणा 3९०, 947. 


बल शातराणज एा बला एणी ॥6 णीशः 89605 ॥9 ९०07/7756 ॥6 (शाप0765 
एज्ांजा गाता 7वगर ॥6 ०ण्रशााशार्याला एण ॥व5$ एणाजशॉपाण एटाट 
९०णाएञआ$८१ ॥ ॥6 ०07९%9णाकाए शि0णज़ार6 ाव ॥6 8शपरणा65 जांएाी, 09 जाप 
रण कक्षा 050 79306 प्रावक्ष 5€टाणा 2900 0एा ॥6 (00शछा।शा ०एा 09 ७८०, 
935, छाल वाारता॥2टए एवणर छपरा ८0ए्रञगञालारशाला 0थास्‍? 307रग58080 35 
॥॥69ए9 ई0760 छक्वा ए 9 शिएजाए८. 


॥ ९४ १:५७॥ है 


[प2८$ 0 $925. 


आप 


7३।00 50 0५ 

3॥0था 

3]9७8छपा' 

(0ण१ 
(00००-82 
॥6॥ा 

नि9290 030658॥ 
निपटा 


5 0 हो डी दऔ पक पी पल 


॥470॥0|॥ 


! कब्नाबं 
छः 


रिधातप्रा 


जे 
| 


पुजएपा9 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 
4छाफ0ांट४ रा 96/९७ 


वडल शातरातज एणी ॥6 896 ण गला 309 ९07]7$56 ॥6 शात्रणा65 जांदा 
गग6तंभरए 9 ॥6 ८2ण्शाशार्शाला ण तवा5$ (णाशॉपाण एल ०णाए5९0 
गा ॥6 (करार्श (णगागर5$ग्रंणाश$ शि0्णा०2०३ एण 0]॥785-५९०४फक्चा३ भाव था श]0]009. 


वशलशायणज ण ९2०) ण ॥॥6 89068 ए (009 24 220 8४॥4 ९८07/7756 ॥6 
छशापरातज> जाया गरञगार्ताआरट9 ए)वगर ॥6 2ण्शलात्शाला एण7व5 (शॉपिंग 
एए३5$ ०07]75९0 जा ॥6 (कार्श (णञ550875 20५9॥06 06 $३॥6 ॥9९. 


वफल शातराणए एा ढबटी एणी ॥6 गीला 89०05 ॥9 2077756 ॥6 (शापरण65 
ए्ताएा, 09 जाप ण का 09१6 790१९ प्रात 5टटाणा 2904 0 ॥6 (0एटााधशा 
ण गाता 3९०, 935, एजलार गरगञाल्तांभर९7, 0०0 ॥6 ०0एञगालातशाशा ए 5 
(णाशाीपा।णा बवागग४ंशारत 38 व 679 फ़ला8 ३ (गर्ल (णञग5डगाश' $ 20 गमरा९८ 
० ॥6 $क6 ॥9॥८. 


]६४,९:५ ॥ ॥ ॥ है 


25 0एा 9925 


मे. 


तिजवंश4090 

भाग & 6४ 

॥90॥99 छा 

॥५४०८ 

2ि4079 < 0485 प्र) 9485 एा0णा 
६३ | 4॥ ॥॥ 2 ॥| 

59प्रा॥त9 


है ॥ ६:7४:॥॥ ०९० कै ९ ०॥।॥॥| 


तल. अल, कल  टीपर * लिए की . 8 


जाव॥५9३ 77/3१6९8॥ 
4छाफकांटड रा 96/2७ 


वु॥6 छाजाणज एणी परी€ छागा८ट णी रिवुग्शीका शी ए०णाफा5$68 6 
ह06९58 जाता व़ाधशरल्वांब९ए!ए छत वीर एगालात्ल्ाला 0 
परी5ड एगाशॉपाणा एशार एणाए्5इ2टत का रह एाल्व छा9वा8 एणी रिभ्युग्शीका 
भाव ॥॥6 शारगोणा65 ज़ांसाी गधाशलरवांओराप्र एरवगर इप्रती एकाशाट्शाला 
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ज़्लार एल्ाए बतागग्रांडला९6त 927 कर (ए0ए०लााला 0एाी पी 946 
परावद्ा 6 छा0शाडंतणा$ एा वाल कक शित्णारटंतबर गपाइता ला0ता 
25०, 947. 


वुआरल छत एी वीर छांवा€ एणाी 5892प्रा88॥9 $॥9] ९07]756 
6 श्ञोणा65 जाला गधाधशशध्वांबाटीए >लणर 6 एणग्ाशार्शाला णएी पी5 
(णात्रापाणा एटा ०णाएइटत का ॥6 फए्माल्त छावध्वाट5 एा विध4एवथा 
(89453) भाव ॥6 ह(ढछाजाणा65 जाता गशरल्ताधर८ए >र्लशणरल उपदी 
९णाा]लशारशाला एलार फगाए ब्वागांशशारत 97 ॥6 ए0एथगालशा ए पी 
990 प्रात ॥6 जाठशंग्रणा$ एण ॥6 झैेाब शात्मालंग गैपाषइतीलाणा 3०९०, 
947. 


पुए॥र ढछा्ाणज एणा ९8० एी ॥6 णीश' 89465 शा9। ०07975९ ॥6 (शापरणज 
जाता ग्ाारतांधरल[ए >रणर ॥6 ०ए्ञगालशात्शाला ण कां$ एणाशॉपांणा ए३$ 


९णाए्ञा52९6 का 6 ९णार5्णावाएश पराव॑शा 396. 
रिहा ४. 


पृ शावध्ाशभा 274 ९०००० 5$]9705. 


[बम्बई राज्य के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट होगा वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहले बम्बई प्रान्त के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट था तथा वह राज्यक्षेत्र 
जो भारत शासन अधिनियम 935 की धारा 290-क के अधीन निकाले गये 
आदेश के आधार पर, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित 
थे मानो वह उस प्रान्त के अंग रहे हों अथवा जो प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम, 
947 के उपबंधों के अधीन, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले, उस 
प्रान्‍ु्न की सरकार द्वारा प्रशासित थे। 


अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट होंगे वह राज्यक्षेत्र जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रान्तों के राज्यक्षेत्र में, समाविष्ट 
थे तथा वह राज्यक्षेत्र जो भारत शासन अधिनियम, 935 की धारा 290-क 
के अधीन निकाले गये आदेश के आधार पर इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक 
पहले, इस प्रकार प्रशासित थे मानो वह उस प्रान्त के अंग रहे हों। 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 
भाग 2 


राज्यों के नाम 
अजमेर 
भोपाल 

. विलासपुर 
कोड्गू 

कूच बिहार 
दिल्ली 
हिमाचल प्रदेश 
कच्छ 

मनीपुर 

रामपुर 

. त्रिपुरा 
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राज्यों के राज्य-द्षेत्र 


अजमेर राज्य के राज्यक्षेत्र में वह राज्यक्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहले अजमेर-मारवाड़ा और पंथ पिपलोदा के मुख्यायुकतों के प्रान्तों 
के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट था। 


कोड़गू और दिल्ली राज्यों में से प्रत्येक के राज्यक्षेत्र में वह राज्यक्षेत्र समाविष्ट 
होगा जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले, उसी नाम के, मुख्यायुकत प्रान्त 
के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट था। 


अन्य राज्यों में से प्रत्येक के राज्यक्षेत्र में वे राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे जो भारत 
शासन अधिनियम, 935 की धारा 290-क के अधीन निकाले गये आदेश के आधार 
पर, इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले, इस प्रकार प्रशासित थे मानो कि वे 
उसी नाम के मुख्यायुक्त प्रान्त रहे हों। 

भाग 3 

राज्यों के नाम 
हेदराबाद 
जम्मू और काश्मीर 
मध्य भारत 
मैसूर 
पटियाला तथा पूर्वा पंजाब राज्य-संघ 
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6. राजस्थान 
7. सौराष्ट्र 
8. तिरूवांकुर-कोचीन 
9. विन्ध्य प्रदेश 
राज्यों के राज्यक्षेत्र 
राजस्थान राज्य के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट होंगे वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान 
के प्रारम्भ से ठीक पहले राजस्थान के संयुक्त राज्य के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट थे 


तथा वह जो प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम, 947 के अधीन इस संविधान के 
प्रारम्भ से ठीक पहले उस राज्य की सरकार द्वारा प्रशासित थे। 


सौराष्ट्र राज्य के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट होंगे वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के 

प्रारम्भ से ठीक पहले का काठियावाड़ (सौराष्ट्र) के संयुक्त राज्य के राज्यक्षेत्र में 

समाविष्ट थे तथा वह जो प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम, 947 के उपबंधों के 

इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले, उस राज्य की सरकार द्वारा प्रशासित 
| 


अन्य राज्यों में प्रत्येक के राज्यक्षेत्र में वह राज्यक्षेत्र समाविष्ट होगा जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले तत्स्थानी देशी राज्य के राज्यक्षेत्र में समाविष्ट था। 


भाग 4 
अन्दमान और निकोबार द्वीप 


में नहीं समझता श्रीमान, कि जो संशोधन मैंने उपस्थित किया है उस पर कोई 
प्रकाश डालने की जरूरत हे। 


*भ्री जयनारायण व्यास: मैं यह जानना चाहता हूं श्रीमान कि सिरोही राज्य 
का भी कहीं उल्लेख किया गया है। 


*याननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: प्रान्तातीत क्षेत्राधिकार अधिनियम, 947 के 
अधीन सिरोही अंशत: प्रशासित हो रहा हे बम्बई द्वारा और अंशत: राजस्थान द्वारा 
यही कारण है जो उसका पृथक्‌ उल्लेख नहीं किया गया हे। 


हि *थ्री जयनारायण व्यास: किन्तु सिरोही अभी न बम्बई में है और न राजस्थान 
| 

*भ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: मुझे दो एक सुझाव रखने हैं। जहां तक पदसंहिता 
“भारत शासन अधिनियम, 935 की धारा 290-क के अधीन” का संबंध है, मेरा 
कहना यह है कि इसके साथ एक व्याख्या यह रख देनी चाहिये यहां मतलब हे 
यथानुकूलित अधिनियम से। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि भाग 2 में राज्यों को 
वर्णानुक्रम से नहीं रखा गया है। पर मैं देख रहा हूं कि यहां चौथे और पांचवें 
राज्य वर्णानुक्रम के हिसाब से ठीक नहीं रखे गये हैं। पांचवें राज्य का नाम पहले 
दिया जाना चाहिये और उसके नीचे आना चाहिये चौथे राज्य का नाम। इतना हो 
जाने से वर्णानुक्रम ठीक हो जायेगा। 
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*अध्यक्ष: आपका मतलब है कोडगू और कूच बिहार से। ठीक है मेरा भी 
यही ख्याल है। 


*शथ्री टी.टी, कृष्णमाचारी: जहां तक कि श्री नज़ीरुद्दीन अहमद की पहली 
बात का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहता हूं कि एक पूर्व अवसर पर यह व्यक्त 


कर दिया गया है कि यथानुकूलित भारत शासन अधिनियम का संक्षिप्त नाम रहेगा 
'भारत शासन अधिनियम, 935 | 


*अध्यक्ष: में समझता हूं अब बैठक समाप्त होनी चाहिये। अब हम कल प्रातः 
पुनः समवेत्‌ होंगे और संशोधनों को लिया जायेगा। 


*आ्री आर.के, सिधवाः: प्रस्तावगा को भी क्‍या कल ही लिया जायेगा? 


“अध्यक्ष: हां, जहां तक संभव होगा हम इसे कल ही समाप्त करने की चेष्टा 
करेंगे। 

*थ्री आर.के. सिधवाः और भी कोई अनुच्छेद या संशोधन विचारार्थ लिया 
जायेगा क्‍या? 


“अध्यक्ष: हां, एक या दो अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको हम स्थगित छोड़ आये 
हैं। 

*सेठ गोविन्द दास (मध्य प्रान्‍्त और बरार : जनरल): क्‍या सबसे आखिर 
में प्रस्ताववा पर विचार किया जायेगा? 


“अध्यक्ष: हां, अन्त में उसी पर विचार किया जायेगा। कार्यक्रम में एक और 
अनुच्छेद 264-क भी है पर यह अभी तक सदस्यों को मिला नहीं हेै। 


*भ्री आर.के. सिधवा: हर रोज नये अनुच्छेद, नये संशोधन और संशोधनों पर 
संशोधन यहां पेश किये जाते हैं। पर चूंकि मूल संशोधन पेश नहीं होते हैं इसलिये 
हम जो संशोधन भेजते हैं वह भी पेश नहीं होने पाते हें। 


“अध्यक्ष: इस तरह तो हमने किसी संशोधन को नहीं रोका है। जहां तक कि 
मेरे नियम के आधार पर संशोधन के पेश होने में कठिनाई आ सकती है, मैंने 
ऐसी कठिनाइयों को कभी बाधिक नहीं बनने दिया हेै। 


अब सभा कल प्रातः 0 बजे तक के लिये स्थगित होती हे। 


इसके पश्चात्‌ सभा शनिवार ता. 45 अक्तूबर सन्‌ 4949 के 
प्रातः ॥0 बजे तक के लिये स्थगित हो गई। 


